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 ee

 लोक-सभा साढ़े  दस  बज  समवेत  हु

 [  अध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुये ]

 सदस्य द्वारा  शपथग्रहण

 श्रीमती  सुशीला  wer  मावलंकर
 )

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 उद्योग
 |

 PPrexe,  श्री  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  प्रौढ़  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारतीय  प्रबन्ध  झर  विदेशी  प्रबन्ध  वाली  कम्पनियों  द्वारा  बनायें गये  नहाने  भर  कपड़े
 धोने के  साबुन  से  पूरी  होने  वाली  भारतीय  आवश्यकता  का  प्रनुपाएं कि  क्या  कौर

 भारतीय  प्रबन्ध  वाली  कम्पनियों  द्वारा  निर्मित  साबुन  से  शेष  कमी  पुरी  करन ेके  लिये

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  की  जायेगी
 ?

 वाणिज्य  ate  उद्योग  तथा  लोहा  प्रौढ़  इस्पात  मंत्री  टी ०
 ठी ०  कृष्णमाचारी )

 पर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ५०  |

 झूलन  सिह  :  पिछले  दो  वर्षों  में  देशी  पूंजी  से  उत्पादन  में  कितनी  उन्नति  हुई  है
 ?

 *  श्री टीटी टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  संगठित  क्षेत्र  में  कोई  उन्नति  नहीं  हुई  किन्तु  असंगठित  क्षेत्र  में

 काफी  हुई  है  ।

 श्री  झूलन  सिंह  :  कया  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  झौषधियुक्त  साबुन  कितना  श्रायात  किया  गया

 जिसका  जिक्र  विवरण  के  अंतिम  भाग  में  किया  गया है  ?

 श्री  do  टो०  कृष्णमाचारी  :
 उसका  परिमाण  बहुत  कम  है  ।  मेरे  पास  उसके  अकड़  यहां

 नहीं हैं  ।

 tat  कामत  :  कया  किसी  मंत्री  का  विदेशी  प्रबन्ध  के  समवायों  में  कोई  हित  है  चाहे  वह
 aaa

 या  प्रत्यक्ष  या  निकट
 या  दूरस्थ  किसी  भी

 प्रकार  का  हो
 ?

 अंग्रेजी  में

 2908.0 ढ

 M45LSD—
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 महोदय  :  यह  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  कोई  नहीं  है  ।

 रासा  राव  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  समवायों  की  संस्थापित  क्षमता  के  प  प्रतिशत

 अंश  का  उपयोग  नहीं  किया  जाता  है  जब  कि  विदेशी  समवाय  अपनी  संस्थापित  क्षमता  के  €  ३  gv

 प्रतिशत  भ्रंश  का  उपयोग  करते  हैं  ?

 श्री  gto  ठी  ०  कृष्णमाचारी :  ऐसा  हो  सकता  है  |

 श्री  vo  एस०  थामस  :  माननीय  मंत्री  ने  जिन  कार्यवाहियों  का  उल्लेख  किया है  उनके

 जनसाधारण  के  लिये  इस  वस्तु  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  मंत्रालय  सस्ते  साबुन  उपलब्ध  कराने

 की  कार्यवाही भी  कर  रहा  है  ?

 श्री  do  टी०  कृष्णमाचारी
 :
 मेरे  विचार  से  अधिकांश  देशी  साबुन  सस्ते  दामों  पर  मिलते  हैं  ।

 भारतीय वाद्यों  का  निर्माण

 1* १६४७.  श्री  हाथी  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  दस्तकारी  बोड़े  वारा  मद्रास  में  भारतीय-वाद्य  निर्माण

 प्रशिक्षण केन्द्र  खोला

 यदि  तो  वह  कब  खोला

 इस  केन्द्र  को  चलाने  के  लिये  श्रावतेक  श्र  श्रनावतंक  व्यय  कितना  होगा
 ?

 1  उत्पादन  मंत्री के  सभासचिव  चार  जी०  दुबे )  शौर  वाद्य

 निर्माण  प्रशिक्षण  केन्द्र  मद्रास  में  २  १९४५६  को  खोला  गया  था  |

 इस  केन्द्र  को  चलाने  का  प्राक् कलित  व्यय  निम्नलिखित  है  :

 श्रावक  वर्ष  के  ३२,०००  रुपये

 श्रनावतंक  वर्ष  के  २०,०००  रुपये

 श्री  डाभी
 :

 मैं
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  का  ब्योरा  जानना  चाहता  अ्र्धात  प्रशिक्षणार्थियों

 को

 उनकी  योग्यतायें atte  क्या  हैं  ?

 arco
 जी०

 दुबे
 :

 उनकी  योग्यताओं  का  तो  मुझे  पता  नहीं  किन्तु  अभी  तक  बीस  प्रशिक्षणार्थी

 भर्ती  हुये  हैं  ।  बारह  तो  विभिन्न  क्षेत्रों  के  हैं  ae  दोष  मद्रास  नगर  के  हैं  ।

 श्री  टी०  एस०  ए०  चेट्टियार  :  कया  यह  इस  वर्ष  या  एक  दो-वर्ष के  लिये  क  प्रबन्ध  है  यां  यह

 प्रबन्ध  प्रशिक्षण  हेतु  स्थायी  रूप  से  किया  गया  है  ?

 श्री  आर०  जी०  दुबे  :  यह  प्रदान  विचाराधीन है  ।  हमने  दस्तकारी बोर्ड  से  पूछा है  कि  भविष्य

 में  वे  इस  केंद्र  को  किस  प्रकार  चलाना  चाहते  हैं  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  गवर्नमेंट  इस  तरह  के  केंद्र  उत्तर  भारत  में  पटना  या  कलकत्ता

 में  भी  खोलना  चाहती  है  ?

 श्री  श्रार०  जी०  दुबे  :  जी  बोझ  ने  इस  के  बारे  में  व  न  )  को  सलाह  दी  है  कि  नार्थ

 इंस्  पेंट्स AN ६  भारतीय संगीत  के  बारे में  भी  कुछ  कदम  उठाये

 जायें  ।

 भ्रंग्रेजी में
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 तुंगभद्रा  ate

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 १९५४  में  तुंगभद्रा  बोले  की  कितनी  बैठकें

 मुख्य-मुख्य  निश्चय  क्या  किये  गये  .?

 1  सिचाई  कौर  fara  उपमंत्री  PEXY  में  तुंगभद्रा  बोर्ड  की  पांच

 बैठकें  हुई  |

 way  कार्य  सम्पादन  सम्बन्धी  जितने  भी  प्रदन  थे  उन  के  बारे  में  बोर्ड  ने  निश्चय  किये  हैं
 ।

 तुंगभद्रा परियोजना पूरी  उसे  ठीक  स्थिति  में  रखने  उसके  कार्य  के  सम्बन्ध

 श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  इस  बोर्ड  के  क्या  काम  हैं  ?

 श्री  हाथी
 :

 बोर्ड  का  मुख्य  कार्य  स्वाइन  और  मैसूर  के  सामान्य  निर्माण  कार्यों  तथा  अन्य  प्रार्थी

 पंगिक  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करना  है  |

 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  १  अक्तूबर  के  बाद  जब  नये  राज्य  बनेंगे  तो  कया  इस  बोर्ड  का  पुर्नानर्माण

 होगा ?

 श्री  हाथी  :  मेरे  विचार  से  पुर्ननिर्माण  आवश्यक  नहीं  होगा  ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 क्या  ate  की  किसी  बैठक  में  तुंगभद्रा  परियोजना की  उच्च

 नहर  बनाने  के  विभिन्न  weal  पर  विचार  किया  गया  था  कौर  यदि  तो  क्या  बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व

 करने  वाली  विभिन्न  सरकारों  की  राय  में  कोई  अंतर  था
 ?

 श्री  हाथी
 :

 नहीं  ate  का  सम्बन्ध  केवल  परियोजना  से  है  जैसी  कि  वह  भ्र भी  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 बया  इसका  यह  ws  लिया  जाय  कि  उच्च  स्तरीय  नहर  के  बारे  में

 उसने  कभी  नहीं  सोचा है

 श्री  हाथी  :  मेरे  विचार  से  उसने  नहीं  सोचा  है  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति
 :

 व्या  बोझ  का  काम  इस  बात  पर  विचार  करना  भी  है  कि  अधिक  भूमि

 गया था ?
 खेती  के  योग्य  बनाई  जाय  a  यदि  तो  क्या  हाल  ही  की  बैठकों  में  इस  पर  विचार  किया

 श्री  हाथी
 :

 जी  तुंगभद्रा  घाटी  का  विकास  करना  बोर्ड  का  एक  कार्य  है  भर  उसने  इस  प्रदान
 पर  विचार किया  है  ?

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उसने  क्या  निश्चय  किये

 श्री  हाथी
 :

 वे  वास्तव  में  निश्चय  नहीं  बल्कि  सिफारिशें  हैं  जिन  से  राज्य  सरकारें  कृषकों

 को
 ऐसी  सहायता  करें  जिससे  वे  अ्रधिक  भूमि  की  सिंचाई  कर  भूमि  समतल  कर  सकें  ऐसी  प्राय

 कार्यवाही कर  सकें  ।

 gage  महिलाओं  की  प्राप्ति  के  बारे  में  तथ्य  निर्धारण  आयोग  का  प्रतिवेदन

 श्री  डी०
 सी

 ०  शर्मा
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  १२  १९४५५  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ७२७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भ्रमित  महिलाओं  की  प्राप्ति  के  बारे  में  भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान सरकार  ने

 संयुक्त  रुप  से  जिस  तथ्य  निर्धारण  की  नियुक्ति  की  थी  उसने  प्रतिवेदन  दे  दिया  गौर

 अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उस  पर  विचार  किया  गया  है

 श्रीवास  ale  संभरण  मंत्री  स्वर  नहीं
 ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  डी०  ato  क्या  कारण  है  कि  इस  ara  की  जो  इस  समस्या  पर  विचार  करने  के

 लिये  स्थापित किया  गया  कोई  बैठक  नहीं  हुई  ।

 स्वरण  सिंह  :  तथ्य  निर्धारण  झ्रायोग  में  दो  उच्च  शक्ति  प्राप्त  पदाधिकारी  हैं  जिसमें

 से  एक  भारत  के  प्रतिनिधि  हैं  तो  दूसरे  पाकिस्तान  के  ।  वें  कई  बार  मिले  हैं  ;  उन्होंने इस  बारे  में  चर्चा भी

 को  है  किन्तु  वें  भ्रांति  रूप  से  प्रतिवेदन  तैयार  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 श्री  डी०  सी०  फार्मा  :  कया  इन  दो  उच्च  शक्ति  प्राप्त  पदाधिकारियों  की  बैठक के  परिणाम

 स्वरूप  कोई  भ्र स्थायी  निर्णय  हुए  हैं
 ?

 स्वरों  सिह  :  जी  हां  ।  वे  बहुत  से  मामलों  की  चर्चा  करते  हैं  कौर  प्रायः  प्रक्रियात्मक  तथा

 ०१  पर  अपनी  सहमति  प्रकट  करते  हैं  ।  र  इस  बीच  में  काम  चलता  रहता  है  ।  उनके  निर्देश

 पद
 दो  थे  पहला  काम  शेष  कार्य  का  लगाना  था  तथा  दूसरा  काम  यह  था

 कि
 इस  वर्ष  की

 गति  बढ़ान ेके  लिये  क्या  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  काम  का  अनुमान  लगाना  बड़ा  कठिन  सनौर  कार्य

 चालू  रहता  है  ।  प्रतिवेदन  के  कारण  न  तो  कोई  कार्य  रुकता  है  न  रोका  जाता  है  ।

 श्री  डी०  सी०  :
 क्या  कार्य  की  गति  को  बढ़ाने  के  बारे  में  जो

 कि
 इस  आयोग  का

 दूसरा

 निर्देधपद  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 र  सिह  :  जी  हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  सभी  कार्यवाही  की  गई  है  कि  प्राप्ति  कार्य  यथा

 सम्भव  शीघ्रता से  बढ़े  ।

 श्री  बी०  एस०  मति  :  व्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  भारतीय  सदस्य  के  समक्ष  सभी

 तथ्यों  को  नहीं  रख  रही  हैदर  यही  कारण  है  कि  प्रतिवेदन  भ्रंतिम  रूप  से  तैयार  नहीं  हुमा  है  |

 स्वरों  नहीं  मैं  तो  ऐसा  सुझाव  देने  का  साहस  नहीं  कर  सकता  |

 इकबाल  सिंह  :  कया  प्राप्ति  सम्बन्धी  वर्तमान  प्रगति  से  सरकार  पूर्ण  सन्तुष्ट है  कौर

 यदि  यह  ठीक  है  तो  भ्रन्तर्कालीन  अवधि  अब  तथा  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करने  के  समय  के  बीच  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वर
 :

 ऐसे  मामलों  में  यह  कहना  बहुत  कठिन  है  कि  कार्य  के  स्वरूप  से  पूर्ण  सन्तोष

 है  क्योंकि  इससे  काम  करने  वालों  में  आत्मतुष्टि  हो  जायेगी
 ।

 किन्तु  सरकार  को  यह  सन्तोष  हैं
 कि

 इस

 मामलें  में  जो  भी  कार्यवाही  की  जा  सकती  थी  अथवा  की  जानी  चाहिये  वह  सभी  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 कपास का  मुल्य

 १६५४२  श्री  एस०  वी  ०  राम स्वामी  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  कपास  का  मूल्य  कम  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 att  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  eto  कृष्णमाचारी )

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  &,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  इन  कार्यवाहियों का  क्या  प्रभाव  पड़ा  कौर  बाजार  में  इसकी

 क्या  प्रतिक्रिया हुई
 ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  ato  टी०  :
 इसका  सम्पूर्ण  प्रभाव  यह  eat  कि  इसकी  उपरिसीमा  से  इसका

 मूल्य  नहीं  बढ़ा  है  ।

 श्री  एस०  do  राम स्वामी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  नियंत्रण  का  कृषकों  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 जब  कि  मिल  मालिकों  को  लाभ  का  शर  भी  अ्रवसर  मिल  गया  है  ?

 श्री  टी
 ०.

 टो०  कृष्णमाचारी :  यह  निष्कर्ष  तो  बिल्कुल  गलत  है  ।

 tat  बी०  पी०  सायर  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  गत  दो  aaa  तीन  वर्षों  से  सूती  मिलें  काफी

 लाभ  उठा  रही  हैं  और  सूत  का  मूल्य  युद्ध  काल  के  मूल्य  की  ज अ्रपक्षा  बहुत  wf  है
 ।

 इस  बात  को

 देखते  हुए  क्या  सरकार ने  हथकरघा  कर्मचारियों को  दिये  जाने  वालें  सूत  तथा
 कपास  के  मूल्य  को  कम

 करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  भाई  कि  कपास  के  नियंत्रण  एवं  मूल्य

 का  प्रदेश  इस  वर्तमान  प्रदान  में  से  कैसे  उठा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  इस  प्रथम  का  उत्तर  चाहते  हैं  तो

 इसको  चार  अथवा  पांच  भांगों  में  विभाजित  करें  तो  इसका  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  |

 तिलैया  जलाशय

 १६१४४.  डा०  रामा  राव
 :

 क्या  सिचाई  श्र  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 तिलैया  जलाशय  कब  पूरा  हुआ

 पहिली  बार  पानी  कब  इकट्ठा  किया

 सिंचाई  के  लिये  पानी  किस  प्रकार  उपयोग  किया  कौर

 १९५२  के  ्  से  प्रति  वर्ष  कितनी  भूमि  की  सिंचाई  की  गई
 ?

 सिचाई  site  विद्युत  उपमंत्री
 :  तथा  तिलैया  जलाशय  १९५३  के

 ग्राम  में  पूरा  | द्ञझा  था  VEAR-KQ  के  मानसून  के  दिनों  में  पहली  बार  वहां  पानी  इकट्ठा  किया

 गया  था  |

 तथा  सिचाई  के  लिये  प्रभी  तके  उस  पानी  का  उपयोग  नहीं  किया गया  है  ।

 डा०  रासा  राव
 :

 पानी  को  सिंचाई  के  लिये  उपयोग  न  करने  का  क्या  कारण  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 सिंचाई  के  लिये  पानी  का  उपयोग  इसलिये  नहीं  किया  गया  कि  भूमि  की  रचना

 वहां  इस  प्रकार  की  है  कि  सिंचाई  महंगी  पड़ेगी
 ।  उन्होंने  एक  योजना  तैयार  की  थी  जिसके  भ्रनुसार प्रति

 एकड़  लगभग  १०००  रुपये  व्यय  होंगे  ।  यह  स्वाभाविक  था  कि  इस  कीमत  पर  सिंचाई  करना

 संभव  नहीं  था  |  तद स्तर  उन्होंने  दूसरी  योजना  बनाई  वह-भी  महंगी  थी  ।  अब  उन्होंने एक  तीसरी

 योजना  बनाई  है  जिसके  प्राधा  पर  पानीं  का  उपयोग  करने  के  लिये  बिहार  सरकार  विचार  कर  रही

 1डा<८  रामा  राव
 :

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  तुंगभद्रा  ate  तिलैया  बांधों  के  पूरा  हो  जानें  के  बाद

 भी  पानी  का  उपयोग नहीं  किया  गया  सिचाई के  लिये  भी  पानी  का  उपयोग  होने  लगे  तो  इसके  लिये

 सरकार  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 तिलैया  का  set  तुंगभद्रा  के  seat  से  भिन्न  है  ।  तुंगभद्रा  के  पानी  का  उपयोग  सिंचाई

 के  लिये  किया  जायगा  |  किन्तु  वहां  कठिनाई  यह
 थी

 कि  भूमि  को  समतल  नहीं  बनाया  गया  था  वह

 सिचाई  के  लिये  तैयार  नहीं  की  गई
 थी  ।

 तिलैया  के  बारे  यह  सोचा  गया  था  कि  यह  बांध

 बाद  नियंत्रण  के  लिये  है  उसके  बाद  विद्युत  उत्पादन  के  लिये  कौर  यह  भी  विचार था  कि  कोनार

 में  बनाये  जाने  वालें  मिट्टी के  बांध  के  लिये  भी  इसक
 क

 पातीं  कन  इतो  किया  जायगा
 ।
 fad  सिंचाई  के
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 लिये  पानी  का  उपयोग  करने  का  कोई  विचार  नहीं  था  ।  जब  कि  तुंगभद्रा  का  उद्देश्य  केवल  सिंचाई
 a

 कृषकों  को  ऋण  शादी  देकर  सहायता  दी  जा  रही  है  तुर्की  अधिक  भूमि  की  सिंचाई हो  सके  ।

 रामा  राव  :  वर्तमान  योजना  के  आगामी  पांच  वर्षों  में  तिलैया  बांध  से  कितनी

 भूमि  की  सिंचाई  हो  सकेंगी  ।

 श्री  हाथी
 :

 जैसा  कि  मैं  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  प्रतीक  नहीं  होगी  ।  Yoo  अथवा  १०,०००

 एकड़  भूमि  की  सिंचाई  हो  सकती  है  ।

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकारें  इस

 बात  पर  सहमत  नहीं  हुई  हैं  कि  पानी  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जायगा  कौर  पानी  पर  कर  लगाने

 सम्बन्धी  दर  के  बारे  में  कोई  उचित  विधि  भी  नहीं  हैं  ?

 श्री  हाथी
 :

 ऐसी  बात  तो  कोई  नहीं  है  कि  कोई  समझौता  नहीं  है  ।  प्रशन  तो  सिंचाई  के  मूल्य

 के  बारे  में  था  ।

 सड़क  यातायात  निगम

 1१६४४,  सरदार
 इकबाल  सिंह

 :
 क्या  योजना

 मंत्री  २०  १९५५  को पूछें गये

 कित  प्रशन  संख्या
 ८८

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  सड़क  यातायात  निगम  बनाने  सम्बन्धी  योजना  झ्रायोग  की  सिफारिश
 क्रियान्वित  हुई  हैं  तथा  किन-किन  राज्यों  ने  उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  कौर

 उन  राज्यों  की  जिन्होंने  सिफारिशों  क्रियान्वित नहीं  की  क्या  कठिनाईयां  हैं  ?

 उपमंत्री  एस०  एन०  :  सड़क  यातायात निगम  अधिनियम  PeYXo

 के  अ्रधीन  निम्नलिखित राज्यों  के  निगम  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  दिया  गया  था  :

 मध्य  उत्तर

 कौर  हिमाचल  प्रदेश  ।

 इनमें  से  सौराष्ट्र  ait  पैप्सू  ने  योजना
 आयोग  की  सिफारिशों की  स्वीकृति  के  सम्बन्ध  में

 अब  तक  सुचना दी  है  ।

 अन्य  सम्बन्धित राज्य  प्रभी  तक  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 इकबाल  सिंह  :  क्या  सड़क  यातायात  का  राष्ट्रीयकरण  करने  कौर  विभाग  की  कौर  से
 की  भ्र पे क्षा  सड़क  यातायात  निगम  का  बनाना  सड़क  यातायात  के  लिये  अच्छा  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र :  वास्तव  में  यही  विचार है  किं  व्यावसायिक  प्राकार  पर  चलाना

 अच्छा  रहेगा |

 इकबाल  क्या  सरकार  को  इसका  ज्ञान  है
 कि

 जहां  कहीं  विभागीय  निगम  बनाये

 गये  हैं  वहां  सड़क  यातायात  संगठनों  ने  उतनी  तेजी  से  प्रगति  नहीं  की  है  जितनी  कि  पहले  होती थी  ।

 श्री  एस०  एन०  मिश्र :  मैं  प्रदान  नहीं  समझ  सका  |

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बात  स्पष्ट  नहीं
 कर

 सकें
 ॥

 श्री  भक्त  दन  :  उपमंत्री  महोदय  नें  बतलाया  कि  जिन  राज्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  लिखा  गया

 उनमें  उत्तर  प्रदेश  का  भी  नाम  मैं  जानना चाहता हूं  कि  क्या  यह  जो  देरी  हो  रही  है  उसका
 कारण

 यह  है  कि  वहां  खुद  उत्तर  प्रदेश  गवर्नमेंट  ने  अपनी  रोडवेज  चला  रखी  है
 और

 वह
 नये  कारपोरेशन

 भरंग्रेजी  में
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 को  स्वीकार  नहीं  इस  बारे  में  उनका  क्या  दृष्टिकोण  इस  बारे  में  भी  कुछ

 बतलाया है  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  भ्रनिच्छा  प्रकट
 की  है

 a
 उन  लोगों  को  यह  बताया  है  कि  इसके  सिवाय  दूसरी  सुरतें  हो  सकती  हैं  जिसके  जरिये  रेलवे  के  साथ

 हमारा  बरच्छा  सम्पर्क  रह  सकता  है  |

 श्रीमती  कमलेन्दुमति  उत्तर  प्रदेश  के  कौन-कौन  से  जिले  सड़कों  के  वास्ते  रेकमेंड

 किये  गये  हैं  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  यह  तो  इस  सवाल  से  बाहर  मालूम  होता  है  |

 सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  योजना  भ्रायोग  ने  यह  भी  सिफारिश की  है  कि  निगम
 न्रिदलीय

 ग्रा धार
 राज्य

 कौर  गैर-सरकारी  पर  बनाये  जायें
 ?

 यदि  ऐसा  है

 तो  क्या  सरकार  ने  इन  राज्यों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  निगम  इस  पर  बनायें  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  जी  हां  |  त्रितलीय  संगठन  बनाने  का  विचार  है  जिसमें  राज्य

 गैर-सरकारी  संचालक  कौर  रेलवे  भाग  लेगी  ।

 सामा  जिस-श्रमिक  समस्या  सम्बन्धी  गवेषणा

 १६४६.  श्री  संगण्णा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  सामाजिक  alae  सदस्यों  के  बारे  में  गवेषणा  करने  के  लिये  क्या  विश्व

 क्यों  कौर  योजना  श्रायोग  में  कोई  सम्पर्क  स्थापित  किया

 यदि  तो  क्या  यह  सम्पकं  व्यवस्था  भारतीय  सांख्यकी  कलकत्ता  द्वारा जो  कार्य

 किया  जाता  था  उसकी  पूरक

 क्या  यह  सम्पर्क  व्यवस्था  क्षेत्रीय  ware  पर  है  अथवा  किसी  दूसरे  आधार  पर  ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :  जी  हां  ।  सम्पर्क  की  व्यवस्था  गवेषणा

 क्रम  समिति  द्वारा की  गई  है  जो  विकास  क्षेत्र  में  कुछ  चुनी  हुई  सामाजिक  श्रमिक  सदस्यों  पर

 गवेषणा  करती  है  तथा  उसमें  सहायता  करती  है  ।  इस  समिति  में  कौर  समाजशास्त्री  वैज्ञानिक

 होते  हैं  att  यह  समिति  देश  के  विश्वविद्यालय  सामाजिक कार्य  सम्बन्धी  स्कूल  कौर  दूसरी  गवेषणा

 संस्थाओं  के  निकट  सहयोग  से  कार्य  करती है  ।

 गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  का  विचार  देश  की  समस्त  गवेषणा  संस्थाओं
 की  कार्यवाहियों

 एवं  उद्देश्यों  को  पूरा  तथा  सुदृढ़  बनाने  का  है  ।

 चालू  गवेषणा  परियोजनाओं  सम्बन्धी  प्राविधिक  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिये

 गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  की  कुछ  उप समितियां  हैं  ।

 श्री  संगण्णा  :  अब  तक  कितने  गवेषणा  कार्य  किये  गये  हैं  कौर  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  वास्तव  में  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  है  जिसके  लिये  से  सूचना

 चाहिये  ।

 श्री  संगण्णा
 :  गवेषणाओं  के  परिणाम  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  क्रियान्वित  करने  के  लिये  किन

 करणों  द्वारा  भेजे  जाते  हैं
 ।

 मूल अंग्रेजी
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 विश्वविद्यालय श्री  एस०  एन०  मिश्र
 :

 जेसा  कि  मैं  अपने  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  ये  HHH CY]

 सामाजिक  कार्य-स्कूल  श्र  अन्य  दूसरी  गवेषणा-संस्थायें

 श्रीनारायण दास  :  इस  सम्बन्ध में  कौन-कौन  प्रतिष्ठान एवं  संस्थायें  गवेषणा  कार्य  कर

 et

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  वे  बहुत  हैं  ।  में  समझता  हुं  कि  जो  प्रश्न  पूछा  गया  है  इसके  सम्बन्ध में

 यदि  पुरी  जानकारी  मैं  सभा  पटल  पर  रख  दूं  तो  बरच्छा  रहेगा  ।

 श्री  मुही उद् दोन  जांच  पूरी  हो  जाने  कौर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  के  बाद  क्या  वे

 छपवाये  जाते  हैं  अथवा  नहीं
 ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  प्रस्तुत  प्रतिवेदनों  की  जांच  करने के  लिये  रीडर  भ्  किये

 जाते  हैं  यदि  उनकी  राय  होती  हैं  कि  ये  छपवाये  जायें  तो  उनको  छपवाया  जायगा  |

 श्री  बी०  एस०  मति  :  क्या  हमारे  देश  की  सामाजिक  श्रमिक  समस्या ग्र ों  का  wey  देशों  की

 समस्याओं  से  तुलनात्मक  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  कुछ  व्यक्तियों  को  विदेश  भेजा  गया  है
 ?

 शो  एस०  एन०  मिश्र  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  बात  समिति  के  क्षेत्र  से  बाहर  है  ।

 भारतीय  उद्योग  मेला

 1*  PEAY.  ठाकर  लक्ष्मण सिह  चालक  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  किन-किन  देशों  ने  भारतीय  उद्योग  मेले  के  मंडपों  को  भारत  सरकार  को  भेंट  में  दे  दिया है  ?

 मंत्री  :  अमरीका  कौर  चीन  के  जनवादी  गणतंत्र  के  मंडपों  की  भेंट

 को  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  चेकोस्लोवाकिया  के  मंडप  ae  रूस  के  मंडप  के  पीछे  वालें

 उनके  कार्यालय  भवन  की  भेंट  का  विचाराधीन  है  |

 लक्ष्मण सिह  चालक  :  अरन्य  सरकारों ने  मंडपों  के  में  क्या  निश्चय

 किया है  ?  >

 श्री  कर मरकर  :  या  तो  वे  गिरा  दिये  गये  हैं  अथवा  वे  ज्यों  के  त्यों  रखे  गये  on

 मुझे  उनके  बारे  में  निश्चय  रूप  से  ज्ञात  नहीं  है  ।  माननीय  sare  संभरण  मंत्री  सम्भवत

 इसके  बारे  में  कुछ  बता  सकें  ।

 महोदय  :  क्या  दूसरे  मंत्री  उत्तर  देगें  ।  एक  मंत्री  दूसरे  साथी  की  तरफ  इशारा  कर

 रहे  हैं  ।

 शौर
 उद्योग  तथा  लोहा ate  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  :

 माननीय  साथी
 ने

 जिन  मंडपों
 का

 उल्लेख  किया  है  केवल  वही  मंडप  रहेंगे कौर  शेष  मंडप तो  गिराये

 जा  रहे  हैं  ।

 राज्य  सहायता-प्राप्त गृह  निर्माण  पप्सू

 T¥ ENG. 5 ¢
 श्री  कृष्ण  :  कया  श्रीवास  we  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पैप्सू  सरकार  को  श्रौद्योगिक  कर्मकारों  के  लिये  राज्य  सहायता  प्राप्त

 योजनाओं
 के

 अधीन  जो  ऋण  शर  अर्थ-सहायता  दी  गई  उसका  राज्य  सरकार  ने  पूरा

 उपयोग नहीं  किया  श्र

 —_—  लट  नाटाााणणाण
 यदि  तो

 क्या
 इस

 मामले  में
 में

 कोई
 कारवाई  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 ?

 अंग्रेजी  में
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 श्रीवास  att  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  तथा

 योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  को  मंजूरी  जारी  होने  पर  तुरन्त  सहायता  के  ऋण  के  भाग  का

 तिहाई  भाग  लेने  का  हक  होता  है  ।  पैप्सू  सरकार  द्वारा  चलाई गई  दो  योजनाओं  सम्बन्धी  यह  भाग

 ६३,०००  रुपये
 का  था  श्र  यह  अक्तूबर-नवम्बर PeUy  में  उस  सरकार  को  दे  दिया  गया  था  ।

 उसने  हमें  सूचना  दी  है
 कि

 इनमें  से  एक  योजना  के  लिये  उसने  आवश्यक भूमि  afer  कर  ली
 इसलिये

 मकानों  का  निर्माण  शीघ्र  ही  आरंभ  होगा  दूसरी  योजना  के  अन्तर्गत  वह  एक  महीने  के

 निर्माण  कार्य  आरंभ  करने की  TET  करते  हैं  ।

 श्री  राम  कृष्ण  :  मैं  जान  सकता  हूं  कि  wa  तक  इस  स्कीम
 के  तहत  कितने  हाउसेज

 बन

 सके  हैं  ?

 श्रीवास  मंत्री  स्वरण  :  किस  पैप्सू  में  ?

 श्री  राम  कृष्ण  :  हां  |

 सरदार  स्वरण  fag  :  नोटिस  चाहिये  ।

 इकबाल  इस  योजना  के  ज प्रन्तगत  पैप्सू  में  ये  मकान  कहां  बनने  वाले हैं  ?

 शी  पी०  एस०  भास्कर
 :

 अभी  तक  दो  योजनायें  एक
 फगवाड़ा

 के  कौर  दूसरी
 राजपुरा  के  लिये  ।

 दारणार्थो

 लब  a
 ११६४९.  श्री  बी०  एस०  ह  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किं  :

 चालू  वर्ष  के  आरम्भ  से  कितने  गोझानी  शरणार्थी  भारत  में  श्राये  और

 गोझा  से  भविष्य  में  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  के  जाने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०  :  इस  वर्ष  में  way  रूप  से  भारत  में

 प्रवेश  करने  पर  ६००  गोहाना  गिरफ्तार किये  गये  थे

 भारतीय  सीमा  पर  जो  विविध  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपाय  शौर  चोरी  के  माल  ले  जाने

 रोकने  के  उपाय  किये  गये  वे  गोशा  के  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  के  श्रागमन को  रोकने  के  लिय  पर्याप्त हैं  ?

 श्री  ate  एस०  मुती
 :

 क्या  इन  झारणाधियों  ने  पुनर्वास  के  लिये  कोई  सहायता  मांगी है  शौर

 यदि  तो  उन्हें  कुछ  सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  श्लील  के०  चन्दा  :
 से  जो  as  सौ  मछुए  आये  उन्होंने  सौराष्ट्र  की  सीमाओं  पर

 मछली  पकड़ने  की  सुविधायें  मांगी  थीं  site  उन्हें  वे  सुविधायें  दे  दी  गई  हैं  ।

 एच०  एन०  मुखर्जी  :  कया  सरकार  हमें  बतायेगी  कि  हाल  में  प्रकाशित  समाचारपत्रों  में

 कया  कोई  तथ्य  है
 कि

 बहुत  से  गोहाना  जो  भारत  में  आश्रय  पाने  के  लिये  जाये  वापिस  गोशा  में  खदेड़

 दिये  गये  जहां  उन्हें  गिरफ्तार  किया  जाता  है  कौर  हरनेक  प्रकार  के  कष्ट  दिये  जाते  हालांकि  हमें  यह

 श्रीनिवासन  दिया  गया  है
 कि

 गोहाना  भीं  दूसरे  भारतीयों  के  समान  ही  भारतीय हैं  ।

 श्री
 £ ५

 चन्दा
 :

 दयालुता  के  हमने  उनको  नहीं  भगाया  है  जो  गोदामों  खतरे
 में

 थे
 ।

 किन्तु  जो  लोग  वास्तव  में  ही  ade  रूप  से  आये  हमने  उनको  उनके  स्थानों  पर
 वापिस भेज  दिया  ।

 मूल  जी  में
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 श्री  कामत  :  क्या  सभा  यह  समझ  सकती  है  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  पु तेंगा ली

 अत्याचार से  भाग  कर  वाले  शरणार्थियों  को  राजनीतिक  झ्राश्रय  देने  से  इनकार  नहीं

 किया  जायगा
 ?

 श्री  अनिल के  ०  चन्दा  :  प्रत्येक  व्यक्ति  के  मामले  पर  उसके  गण  के  आधार  पर  विचार  किया

 जायगा  |

 श्री  डी०
 ato

 शर्मा
 :

 क्या  सरकार
 को

 विदित  है
 कि

 गोझा  में  पुर्तगाली  सब  गोझा नियों
 को

 निकाल  भगाने  की  क्रमबद्ध  नीति  का  पालन  कर  रहे  हैं  कौर  यदि  तो  सरकार  ने  उस  नीति  का

 विरोध  करने  का  क्या  उपाय  किया  है  ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  वे  सब  गोश्रानियों  को  उनके  क्षेत्र  से  कैसे  निकाल  सकते हैं  ?  वह

 खाली हो  जायगा  ॥

 भारतीय  सीमान्त  प्रशासन  सेवा

 १६६२  श्री  रिशांग  किलिंग  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 स्व
 (  )  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  मनीपुर  के  मुख्य  गह-कायें डिप्टी

 भ्र  सुपरिंटेंडेंट पुलिस  के  पदों  को  भारतीय  सीमान्त  प्रशासन  सेवा  के  इन्दर  लाने  का

 विचार  किया  श्र

 यदि  तो  इसको  कब  लाग  करने  का  विचार  किया  गया  है  कौर  क्यों
 ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०  तथा  मुख्य  गृह-कार्य

 सचिव  कौर  सुपरिटेंडेंट  के  परदों  को  उत्तर  पूर्वे  सीमान्त  अभिकरण  की  पदालियों  में
 सम्मिलित  करने  का

 मनीपुर  प्रशासन  की  प्रस्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  डिप्टी  कमी  इनर  का  पद  पहले  ही

 भारतीय  सीमान्त  प्रयास  सेवा  नियमों  की  श्रनसूची  १  में  सम्मिलित  किया  जा  चका  जिसकी  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ५२  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  मणिपुर  के  झ्रादिम  जाति  के  लोगों  को  सीमान्त  प्रशासन  सेवा  में  कोई

 विद्वेष  सुविधा दी  जैसा  किभ्रासाम  के  ख़ादिम  जातियों  के  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  दूसरे  ख़ादिम  जाति

 के  लोगों  को  दी  जाती  है
 ?

 श्री  अनिल  के०  हां  ।  यह  सरकार का  इरादा  कि
 जहां  संभव  वहां  ख़ादिम

 जाति  के  लोगों  को  प्राथमिकता दी  जाये  ॥

 श्री  feta  किलिंग  :  भारतीय  सीमान्त  प्रयास  सेवा  के  जाति  के  लोगों  के  लिये वे

 सुविधायें क्या  जिन्हें  विशेष  कहा  जाता  है
 ?

 श्री  अनिल कें  चन्दा  :  मैं  प्रदान  नहीं  समझा
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इन  शझ्रादिम  जातियों  के  लोगों  को  सीमान्त  प्रशासन  सेवा  में  कोई  विशेष

 सुविधायें देने  का  विचार  है  ?

 श्री  अनिल के०  बाद  में  इस  सेवा  में  लगभग  ५०  प्रतिशत  weet  जातियों  के

 लिये  जायेंगे--  प्रतिशत  रक्षित  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रशन  संख्या  १६६२
 ।

 श्री  कामत :
 मेरा  सुझाव  है

 कि  इस  प्रशन  को  कौर  प्रश्न  संख्या  १६७२  को  एक  साथ  लिया  जाय  ।

 मूल  sath  में
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 |  श्रेय  महोदय  क्या  श्री  कृष्णाचार्य  इन  दोनों  को  इकट्ठा  करना  चाहते  हैं
 ?

 कृष्णाचार्य मोदी  :  हा ं।

 oem  महोदय  :  उनका  उत्तर  इकट्ठा  दिया  जा  सकता  है  ।

 सोमा वर्त ों  के  बारे  में  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  पलिस  अफसरों  की  बैठक

 1१६६३.  श्री  गिडवानी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्याਂ  यह  सच  है
 कि

 भारत  कौर  पाकिस्तान  के  पुलिस  अफसरों  की  बैठक
 सिन्ध

 सीमावर्ती  भ्रपराधों  ate  दूसरे  समान  मामलों  पर  चर्चा  करने के  लिये

 १९५६  क
 तीसरे  सप्ताह  में  हुई  थी

 यदि  तो  किन-किन  विष॑यों  की  चर्चा  की  गई  कौर

 क्या  निर्णय  किये  गये  थे
 ?

 हां मंत्री  के  सभासचिव  सादत  भ्र ली  ai)

 .  पुलिस  ने  सीमा  की  सामान्य  शान्ति  ae  व्यवस्था  सम्बन्धी  स्थिति

 पर  विचार  जिसमें  डाकुओं  की  कार्रवाइयाँ  जो  पाकिस्तानी  क्षेत्र  में  ara  ले  लेते  उक  द्वारा

 भ्रमित  व्यक्तियों की  चराये  गये  ढोरों  की  वसूली  भारतीय  राजक्षेत्र  में  पाकिस्तानी
 जनों  का  अनधिकृत  रूप  में  बड़ी  संख्या  में  जाना  भी  शामिल  है  |

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  कर्मचारियों  का  सम्मेलन

 1*  १६७२.  श्री  कृष्णा चाय मोदी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  PRG, H TSA AAS A के  पहले  सप्ताह  भारत-पाकिस्तान के  सीमा  कर्मचारियों  का

 सम्मेलन  डभरा  श्र

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  में  किन  किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  हुई  थी  ।

 मंत्री  के  सभासचिवं  सादत  अर्ली  तथा  पहली  फरवरी

 १९४५६  को  पश्चिम  पाकिस्तान  सीमा  पुलिस  भ्र ौर  पंजाब  सशस्त्र  पुलिस  के  फसरों  की  भ्रमृतर

 में  बैठक  हुई  थी
 ।

 यह  दोनों  पुलिस  के  फसरों  की  सावधिक  बैठक  थी  कौर  परिचय  पाकिस्तान
 के

 एक

 इकाई  बनने
 के

 पश्चात  पहली  बार  हुई  थी
 ।

 सम्मेलन  में  पूर्वे  स्थिति  को  बनाये
 विवादों

 के  बारे  में

 शान्ति पू वंक  बातचीत  करने  कौर  चोरी  छिपे  माल  ले  जानें  को  रोकने  के  ढोरों  के  खोये  जाने  प्रौढ़

 ग्रामीण  लोगों  द्वारा  बिना  किसी  इरादे  सीमा  के  पार  चले  जाने  शादी  के  बारे  में  दोनों  श्र  के  इंस्पैक्टर

 जनरल  पुलिस  श्र  सीमा  पुलिस  के  कमाडेंटों  )  के  पिछले  निर्णयों  पर  पुनर्विलोकन  किया  गया

 श्र  उन्हें  स्वीकार किया  चर्चा हुई  |

 श्री  गिडवानी  :  क्या  यह  सच  है  कि  हुसेन  वाला  हेडवर्क्स  के  समीप  गंडा  सिंह  वाला  में  पाकिस्तान

 सेना  के  बहुत  से  लोग  जमा  वे  वहां  होने  वाली  मरम्मत  में  बाधा  डाल  रहे  थे
 क्या

 सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  इस  मामले  में  १६.  तारीख  को  विरोध  प्रकट  यदि  तो  क्या

 पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  उत्तर  मिला  भ्र ौर  क्या  पाकिस्तानी  सेना  के  व्यक्ति  वहां  से  हटा  दिये  गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  wet  सीमा  कर्मचारियों  के  सम्मेलन  से  सम्बन्ध  रखता  है  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहर ू)  हमें  सूचना  मिली है  कि

 सीमा  के  दूसरी  झोर  कुछ  सैनिक  जमा  थे  कौर  मुझे  विश्वास  है
 कि  पाकिस्तान

 सरकार  का
 ध्यान

 उस  नवम  दिलाया  गया  है
 ।

 a

 tat ल  sat  में
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 tat  गिडवानी  :  वे  वास्तव  में  उस  हैड  पर  हमारे  मरम्मत  के  कामों  में  बाधा  डाल  रहे  थे  ।

 treat  महोदय  :  यह  इससे  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  कामत  :  जहां  तक  इन  सीमावर्ती  हमलों  का  सम्बन्ध  जिसका  सभासचिव  ने  डाक् रों के के

 हमलों  के  रूप  में  उल्लेख  किया  है  सुना  है  उन्होंने  कुछ  ऐसा  ही  कहा  है  को  जो  सूचना

 मिली  क्या  उसके  पर  सरकार  यह  सन्देह  करती  है  इस  मामले  में  पाकिस्तानी  सरकार

 या  दूसरे  सरकारी  अधिकारियों का  हाथ  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मैं  नहीं  समझता  माननीय  सदस्य  मुझ  से
 इन

 छिपी  हुई  बातों
 के के  बारे

 में  क्या  कहलवाना चाहते  हैं  ।  हमारा  इन  बातों  से  सरोकार  नहीं  है  ।

 1. 1|  Hooray जोशी  :  क्या  इस  मामले  में  किसी  पाकिस्तानी  अफसर  ने  गम्भीर ताप वेक  विश्वास

 किया  है  कौर  क्या  ऐसे  सम्मेलनों  का  कोई  उपयोगी  लाभ  झंझा  है
 ?

 श्री  सादत  खां  :  यह  मानने  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  वे  गम्भीरतापूर्वक  विचार  नहीं

 करते  |  दोनों  कौर  के  पुलिस  अधिकारियों  के  बीच  ऐसे  सम्मेलन  दोनों  आर  फैली  हुई  भ्रांति की  कम

 रने  कौर  सीमा  पर  शान्ति  तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  लाभदायक  होते  हैं  |

 इकबाल  fag  :  इन  सम्मेलनों  में  ऐसे  कितने  लोगों  को  भारत  में  भेजने  के  लिये  कहा

 गया
 जो  भारत  गहराई  कर  के  पाकिस्तान  चले  गये  थे  कौर  क्या  उनमें  से  कोई  व्यक्ति  भारत

 वापिस

 भेज  दिया  गया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  वे  लोग  अपराध करने  के  बाद  अपने  श्राप को  पंजीबद्ध  नहीं

 करवाई |

 शो  कासलीवाल  :  माननीय  सभासचिव  ने  कहा  था  कि  इन  सम्मेलन  में  चराये  गये  ढोरों  की

 वसूली  के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गई  थी  ।  क्या  सरकार  को  सूचना  मिली  कि  उसके  बाद  कोई  चुराये  गये

 ढोर  वापिस  कर  दिये  गये  हैं
 ?

 सादत  watt  खां  :  ढोरों  की  चोरी  में  संतोषजनक  कमी  हो  गई  है  ।

 श्री  कामत  :  कया  प्रधान  मंत्री  ने  जासूसी  किस्सों  का  उत्तर  देना  area  कर  दिया  है
 ?

 श्रत्यमी  नियम  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति

 *
 9६६४५,  श्री के०  सी ०  सोनिया  :  क्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एल्युमिनियम  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  विदेशों  का  दौरा  भी

 यदि  तो  किन-किन देशों  ai

 यदि  तो  उन  सदस्यों  के  नाम  क्या  जो  इस  सम्बन्ध  में  विदेशों  में  होने  वाली  गवेषणा

 में  विशेषज्ञ हैं  ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  eto

 तथा  समिति  के  सामने  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरकार  के  पास  इसकी  कोई  विस्तृत  जानकारी  नहीं  है
 ।

 सदन  की  मेज  पर
 एक

 विवरण
 उपस्थित  जिसमें  विशेषज्ञ  समिति

 के
 सदस्यों  के  नाम  दिये  गये  हैं  ।  [  faa  परिशिष्ट €,  अनुबन्ध

 संख्या ५३  |  वि

 अंग्रेजी में



 २३  |.  FEUE  मौखिक  उत्तर  १७१६

 श्री  के०  सी०  सोधिया :  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  भ्रल्यूमीनियम  उद्योग का  बड़ा  विस्तार

 करने  का  विचार  किया  गया  क्या  सरकार  बिल्कुल  झ्राधुनिक  ढंग  की  फैक्टरियां  लगाने  का  विचार  करती

 क्या  इस  विशेषज्ञ  समिति  को  कुछ  विदेशों  में  जाने  के  लिये  कहना  उचित  नहीं  जहां  श्रत्यूमी  नियम

 के  निर्माण  का  बहुत  अ्रधिक  विकास  हुमा  है
 ?

 सहोदय
 :

 माननीय  सदस्य  सुझाव  दे  रहे  हैं  यह  प्रदान  नहीं  है  ।

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  इरादा  यह  है  कि  एल्युमिनियम का  उस  मात्रा का  निश्चय  किया

 जाय  जो दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमारी  आवश्यकता  के  लिये  पैदा  करनी  है  कौर  यह  भी  निश्चय

 करना  है  कि  संयंत्र कहां  जायें  ।  उत्पादन  के  ढंग  के  बारे  में  हमें  कुछ  विदेशी  सहयोग  की

 भ्रावश्यकता  होगी  इसके  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  भ्रल्यूमीनियम  के  उत्पादन  के  लिये  निर्धारित

 किये  गये  लक्ष्यों  ध्यान  में  रखते  क्या  यह  समिति  शिवराम  पहाड़ियों  कौर  मालाबार  से  बॉक्साइट

 वयस्क  निकालने  के  सम्बन्ध  में  भ्रध्ययन  करेगी  ?

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  बॉक्साइट  निक्षेपों  का  अनुमान  लगाने

 का  काम  इस  समिति  के  कामों  में  से  एक  है  ।

 श्री  ato  पी०  नायर
 :  भ्रल्यूमीनियम  उद्योग

 के  प्रश्न  पर  विचार  करने
 वाली  समिति में  कया

 योग्य
 भूतत्ववेत्ता  हैं  जिनका  मार्ग  प्रदर्शन  बॉक्साइट  संसाधनों  को  ढूंढने ate  उनको  निकालने  के

 लिये

 किया जा  सकता है  ?

 fait  ठी०
 टी०

 कृष्णमाचारी
 :  यह  आवश्यक नहीं  समझा  गया  है

 रामा  राव
 :

 सरकारी  क्षेत्र  में  अ्रल्यूमीनियम  बढ़ाने  के  लिये  सक्रिय  कार्रवाई  की  जा  रही

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  विदेशी  समवाय  को  हीरा कुड  के  समीप  एक  नवीन  फैक्टरी  खोलने  के  लिये  क्यों

 प्रयुक्ति दी  गई  है  ?

 श्री  डी०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  इस  समवाय  विद्वेष  को  तीन  वर्ष  पूर्वे  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 श्री  वी०  पी०  नायर  wa  जिन  नई  फैक्टरियों  का  विचार  किया  गया  उन्हें  स्थापित  करते

 हुये  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगी  कि  बॉक्साइट  वयस्क  विभिन्न  स्थानों  पर  मिलता  है  कौर

 ये  फैक्टरियां  ऐसे  स्थानों  पर  लगाई  जहां  बॉक्साइट  सस्ते  दामों  पर  भेजा  जा  सकता  है  ?

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  हो  सकता  है  समिति  को  इस  पर  भी  विचार  करके  प्रतिवेदन  देना

 किन्तु  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  विद्युत्  का  मिलना  शरीक  महत्व  की  बात  है  ।  एल्युमिनियम के  उत्पादन

 उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  बिजली  की  मात्रा  के  मुकाबले  में  बॉक्साइट  का  महत्व  बहुत  कम  है  ।

 सरकारी  सम्पत्ति  का  श्रप्राधिक्त  कब्जा

 1*  १६६६.  श्री  राधा रमण  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  दिल्ली  में  सरकारी  कौर  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  के  श्रप्नाधिक़ृत  कब्जे  के  मामलों

 पर  विचार  करने  के  लिये  किसी  विशेष  की  नियुक्ति  की

 अभी  तक  कुल  कितना  किराया  बकाया  में  पड़ा  कौर

 निकाय  ने  इस  बकाया  को  वसूलने
 a

 लिये  किस  कार्यवाही  का  सुझाव  दिया  है  ?

 ी
 ि  अ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तीन  रुपयों  से  झ्र धिक  ।  सरकार  द्वारा  निर्मित  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  लगभग  १२५

 करोड़  रुपये  निष्क्राम्य  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  लगभग  {19%  करोड  रुपये  |

 बकाया  वसूल  करने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देना  इस  निकाय  का  कार्य  नहीं  है  ।

 श्री  राधा  रमण  oy  क्या  इस  निकाय का  कार्ये  सुझाव  देना  नहीं  है
 ?

 इस  निकाय  के  नीतीश-पद

 क्या हैं  ?

 श्री  सती दा  चन्द्र  :  इस  समिति  की  स्थापना  सरकार  द्वारा  निर्मित  सम्पत्ति  ate  साथ  ही  निष्क्रिय

 सम्पत्ति  के  प्राधिकृत  निवासियों  को  नियमित  निवासी  बनाने  या  उनकी  बेदखली  करने  के  प्रश्न  की

 छानबीन  करने  के  लिये  की  गई  थी  ।

 श्री  राधा  रमण  :  इस  निकाय  ने  अपने  आरम्भ  से  कभी  तक  इस  दिशा  में  कया  प्रगति  की  है
 ?

 शो  ada  चन्द्र  :  लाजप्रतनगर  अ्रप्नॉंधिकृत रूप  से  कब्जा  करने  वालें  लगभग  ४००  परिवारों

 को  बेदखल  किया  जा  चुका  है
 ।

 लगभग  ५३०  मामलों  बकाया  वसूल  करके  उनको  नियमित  बना
 दिया

 गया है  दिल्ली  भर  HT  २३  बस्तियों  में  ३४४  परिवारों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 श्री  राधा  रमण  :  कल  इस  प्रकार  भ्रप्नाधिकृत  रूप  से  कब्जे  में  रहने  वाली  सरकारी  इमारतों

 की  संख्या  कितनी  है
 ?

 पथी  पति दा  चन्द्र  :  उन  मामलों  को  छोड़कर  जिन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है
 at  भी  सरकार  द्वारा  निमित  ऐसे  लगभग  ७००  मकान  कौर  हैं  जिन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही

 करना  प्रभी  TT  है  ।

 श्री  राधा  रमण  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  योजना  है  कि  राज  कल  सरकारी  इमारतों पर

 भ्रप्नाधिक्त  रूप  से  कब्जा  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  यदि  वे  उनसे  वसूली  जाने  वाला  किराया सदा

 करने  का  सामना  नहीं  वे  मकान  खाली  कराये  जा  सकें
 ?

 श्री  acta  चन्द्र  निर्णय  यह  किया  गया  है  कि  उन  व्यक्तियों  के  मामलों  में  जिन्होंने
 ४

 ee  से  पहले  मकानों  पर  कब्जा  किया  था  बकाया  किराया  aga  कर  उनको  नियमित  बना  दिया

 जायेगा  ।  अन्य  व्यक्तियों  को  बेदखल  करना  पड़ेगा  ।

 भारत-चीन  समझोता

 क
 oS AC)  श्री  भवत  दरशन  क्या  प्रधान  मंत्री  २३  Rey के  अतारांकित  संख्या

 eH  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  wa  तिब्बती  अधिकारी  पश्चिमी  हिमालय  में  प्रमाण-पत्र  कौर  भ्राता-पत्र  लागू  करने

 की  योजना  से  सहमत  हो  गये

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  में  इस  योजना को  लागू  करने  के  प्रबन्ध  किये  जा

 ak

 यदि  तो  भारत  atk  तिब्बत  के  बीच  व्यापार  की  यथापूर्व  स्थिति  रखने  के  लिये  कौन

 सी  wea  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०  :  से  उनसे  अपनी  तरफ  वसा  ही

 करने  को  कहा  गया  जैसा  कि  हमने  अपनी  तरफ  किया  है  पर  उनके  जबाव
 का

 इन्तजार

 है|

 मे  प्रमाण पत्र  (
 सच

 सर्टिफिकेट  )  शर  श्रनुज्ञा-पत्र  दोनों  ओर  की  जांच-चौकियों पर  देखे

 जाया  |

 अग्रजा
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 श्री भक्त  दर्शन  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  कि  भारत  कौर  तिब्बत  सीमा  के  इलाकों

 सर्टिफिकेट शर  परमिट  सिस्टम  प्रणाली  )  जारी  कर  दिया  गया  तब  तिब्बत  की  सरकार

 को  केवल  वैस्टल  हिमालय  में  इस  प्रणाली  को  लागू  करने  में  क्या  एतराज  क्या  इसका

 पता  लगाने  की  कोशिश  की  गई  है
 ?

 श्री  क ०  चन्दा  :  यह  प्रश्न  केवल  पश्चिमी  तिब्बत  के  सम्बन्ध  में  है  ।  मध्य  तिब्बत  के

 सम्बन्ध  में  सर्टिफिकेट  की  प्रणाली  उनकी  कौर  हमारी  दोनों  ही  की  प्रो  प्रचलित  रही  है  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मेरा  प्रइन  यह  था  कि  क्या  तिब्बत  की  सरकार  ने  कोई  कारण  बताया  है  कि

 पश्चिम  हिमालय  में  कयों  इस  तरह  का  एतराज  किया  जा  रहा  है  क्यों  इस  सिस्टम  को  जारी  नहीं

 होन  दिया  जा  रहा  है  जब  कि  कौर  इलाकों  में  इत  सिस्टम  को  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्ये  मंत्री  जवाहरलाल  सवाल  यह  दा  जा  रहा  है

 कि  उन्होंने  एतराज  क्यों  किया  ।  wa  हमारे  लिये  इसका  जवाब  देना  कठिन  है  कि  उन्होंने  क्यों  किसी

 बात  पर  एतराज  किया  है  ।

 श्री  भक्त  दफ़ातन  क्या  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  की  गई  है  कि  पिछले  वर्ष  जब  से  इस  सिस्टम

 को  लागू  किया  गया  तब  से  भारत  तिब्बत  के  व्यापार  में  कुछ  बढ़ोत्तरी हुई  है  या  उसमें  कोई  कमी

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  बिना  जांच-पड़ताल  के  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहता  ।  वैसे  मेरा  कुछ

 एसा  ख्याल  है  कि  उसमें  बढ़ती  हुई  है  ।

 श्री  बी०  डी०  पांडे  :  क्या  सरकार  तिब्बत जाने  वाले  तिब्बत से  भारत  में  वाले

 व्यक्तियों  पर  कड़ी  नजर  रखती  क्योंकि  सीमा  क्षेत्र  से  तमाम  कपटी  लोगों  के आरा जाने की भी जाने  की  भी  संभावना

 रहती है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  माननीय  सदस्य  का  चीन  की  सरकार  द्वारा  रखी  जानें  वाली

 कड़ी नजर  से  या  भारत  सरकार द्वारा  ?

 मद्य-निषेध  सम्बन्धी  वतांत  चलचित्र

 *
 १६६८.  श्री  Alo  शरार ०  नसीहत  क्या  सुचना  पौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 कि  मद्य-निषेध  ax  राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धांतों  के  अंतगर्त  त  वाले  aa  विषयों  सम्बन्ध  में

 उपयुक्त  साहित्य  के  प्रकाशन  कौर  वृतांत-चलचित्रों के  निर्माण  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  या  की

 जाने  वाली  है  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  पब्लिकेशन्स  डिवीजन
 ने

 निषेध-कुछ wet

 प्रौढ़  उत्तरਂ  नाम  की  एक  पुस्तिका  निकाली  यथासमय  वह  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अ्रनदित

 की  जायेगी  ।  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  मद्य-निषेध  सम्बन्धी  एक  वृतांत  चलचित्र  बनाने  का  भी  प्रस्ताव है

 भ्र  हमने  श्रीराम  सरकार  के  लिये  भ्राता  में  मद्य-निषेध  से  सम्बन्धित  एक  gaia  चलचित्र  बनाने  का  भी

 दायित्व  ले  लिया  है  ।  राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धांतों  के  अन्तर्गत  ह  वाले  wer  विषयों  से  सम्बन्धित

 साहित्य  कौर  वृत्तान्त  चलचित्रों  का  कायें  उनकी  कार्यान्वित  के  समय  या  उनके  समर्थन  में
 लोकमत

 को  शिक्षित  करने  के  यथासमय  आरम्भ  किया  जायेगा

 श्री सी  ०  कार  क्या  इस  प्रकार  के  प्रकाशन  के  लिये  कोई  योजना  कौर  क्या  यह

 प्रकाशन  सभी  महत्वपूर्ण  प्रादेशिक  भाषाओं
 में

 किया  जायेगा
 ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 केसकर  :  इस  समय  तो  इस  कार्य  के  लिये  हमारे  पास  बड़ी  योजना  नहीं  है  ।

 श्री सी  ०  प्यार  नसीहत  इन्हें  प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  के  सम्बन्ध  क्या  इनको

 कुछ  महत्वपूर्ण  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  प्रकाशित  करने  का  विचार है  ?

 केसकर  :  मैं  अपने  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  कि  उसे  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनूदित  किया

 जायगा

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  मद्य  निषेध  को  द्वितीय  योजना  का  एक

 अविभाज्य  बनाये  जाने  के  उद्देश  की  घोषणा  कर  दी  गई  क्या  सरकार  चलचित्रों  तथा  रेडियो के

 द्वारा  जनता  को  दिक्षित  करने  के  लिये  एक  जोरदार  प्रयास  ५  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 केसकर  :  योजना उसका  ब्योरा  निश्चित  तौर  पर  बन  जानें  के  यथासमय इस  पर

 भी  झ्वक्य  ही  विचार  किया  जायेगा ।

 युद्ध-क्षतिपु्ति में  मिलने  वाले  जमन  श्रौजार

 1*
 १६७०.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारत  सरकार  द्वारा  जर्मन  युद्ध-क्षतिपूर्ति  के  अपने  हिस्से  के  रूप
 में

 प्राप्त  किये  गये  मशीनी

 ase  की  कितनी  मदें
 ३१  १९५६  तक  बिना  बिकी  हुई  रह  गयी

 बिकी  हुई  मदों  में  से  कितनी  सरकारी  विभागों  ने  ली  हैं  कौर  कितनी  निजी  स्रोतों ने  नीलाम

 के  जरिये ली  wk

 निजी  व्यावसायिक संस्थाओं  को  बेचने  से  ३१  Rg  तक  कितनी aa  हुई ?
 (  o>  पी० |  झ्रावास  र  संभरण  उपमंत्री  के  सभासचिव  {At  जार  एस०

 vi

 (१)  G,9X& | 1

 (२)  ३६६  ।

 Ske लाख  रुपये  ।

 सम्बन्ध जा  को  क्या  प पुद्ध  सकता श्री  एस०  सी०  सामन्त :  भाग
 के

 1११01  छ  कि  ये  चार  मदें  कहां

 रखी गई  हैं  ?.

 श्री  पी०  एस०  भास्कर  इन  चार  मदों  में  से  दो  को  RENE  में  सुन्दरी  फर्टिलाइजर्स को  ढलवां

 लोहे  के  नल  बनाने  के  लिये  दे  दिया  गया  उस  कारखाने ने  उन  मशीनों  को  इंडियन  बाइरन  एण्ड

 स्टील  कुल्टी  को  सौंप  दिया  है  ।  अन्य  दो  मद्दे  पिछले  अवसर  पर  बेची  नहीं  जा  सकी  थीं  वे  अब

 जब  भी  कभी  नीलाम  होगा  उस  समय  बेची  जायेंगी ।

 एस०  ato  सामन्त  :  इन  मशीनरी  को  बेचने  से  कुल  कितनी  राशि  प्राप्त  की

 गई  है  और  उन्हें  भारत  में  लाने  पर  कौर  यहां  उनके  संस्थापन  पर  कितना  व्यय  हुमा  है
 ?

 श्री  पी०  एस०  भास्कर  :  इस  के  लिये  मुझे  पूर्व  सुचना  चाहिये |

 श्री  कामत  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  जर्मनी  के  विरुद्ध  युद्ध  की  घोषणा  भारत  ने

 नहीं  बल्कि  ब्रिटिश  सरकार  ने  की  भारत  सरकार  नें  जर्मन  सरकार  या  जमीन  सेना  द्वारा  द्वितीय  विश्व

 es, युद्ध  में  क्षत  की  गई  किस
 sz  कहां  की  भारतीय  सम्पत्ति

 की
 क्षतिपूर्ति  के

 लिये  ये  दावे
 किये  थे  ?

 1  मूल  म्रंग्रेजी में में
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 श्रीवास  ake  संभरण  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  ये  बातें
 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पहले

 गयी  थीं  झर  तो  हम  केवल  उनके  उत्सर्जन  का  कार्य  ही  कर  रहे  हैं  |

 एस०  सो ०  सामन्त  :
 कुल  कितनी  मरें  प्राप्त  की  गई  थीं  प्रौढ़  उनमें  से  कितनी मदों  को  कबाड़

 के  रूप  में  बेच  दिया  गया  है  ?

 श्री  पी०  एस०  भास्कर :  भारत  सरकार को  जर्मन  युद्ध-क्षतिपूर्ति के  हिस्से  के  रूप  में

 मशीनरी  at  १०,४३१  मदों  का  नियतन  किया  गया  था  |  उनमें  कबाड़  जसी  कोई  चीज  नहीं

 जो  बेची  न  जा  सकती  हो  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  युद्ध-क्षतिपूर्ति के  दावे  9e¥o h WE के  बाद  भी  किये  गये  हैं
 ?

 सरदार  स्वरण  सिह
 :

 यह  प्रदान  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  कामत
 :

 बहुत  प्रति
 ।
 मैं  पूछूंगा

 ।

 ग्राम  विद्युतीकरण

 1*१६७३. सरदार  इकबाल  सिंह  व्या  सिचाई  तर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  प्रविधि  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिये  राज्यों  को  कितनी  cleat

 मंजूर की

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  पंजाब  सरकार  से  ऋण  के  लिये  कोई  प्रार्थना-पत्र  प्राप्त हु

 ax

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय
 किया

 है
 ?

 सिचाई  शर
 विद्युत  उपमंत्री

 :  से  अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक
 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ठ  €,  wae  संख्या  ५४]

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 इस  ऋण  के  लिये  अनुमोदित  २०  करोड़  रुपयों  में  से  केवल  आठ  करोड़

 की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  प्रथम  योजना  के  अन्त  तक  वास्तव  में  इसमें  से  कितनी  राशि  का  उपयोग  किया

 गया  है  ?

 (६.11  हाथो
 :  मंजूर  की  हुई  राशि  का  प्रथ  है  कल  व्यय  ।  यह  एक  वापसी  वाला  ऋण  है  ।  पहले

 व्यय  राज्य  सरकारों  को  करना  पड़ता  है  उसके  बाद  वें  व्यय  की  प्रगति  बताती हैं  उनके  द्वारा

 किये  गये  वास्तविक  व्यय  के  भ्रनुसार  ही  उनको  राशि  दी  जाती  है  ।

 इकबाल  सिंह  :  पंजाब  सरकार  कुल  कितनी  राशि  की  मांग  की  गई  है  ?  केवल  तीन

 ही  लाख  रुपयों  की  मंजूरी  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  हाथी  :  पंजाब  सरकार  ने  ७०  लाख  रुपयों का  ऋण  मांगा  था  |  इसमें  ६०  लाख  रुपयों  की

 ग्रा वश्य कता  see  विद्युत  प्रणाली  के  लिये  थी  ३०  लाख  रुपये  एक  wea  निधि--विशेष  विकास

 से  मिल  गये  थे  ।  हमें  कभी  तक  इस  मद  के  सम्बन्ध  में  व्यय  की  प्रगति  नहीं  बताई  गई  है  ।  जब
 तक

 कि  वह  व्यय  का  ब्यौरा  नहीं  बताती  तब  तक  इसकी  मंजूरी  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  वह  राशि  कितनी

 यह  तो  इस  पर  तिरे  है  कि  पंजाब  सरकार  कितने  वास्तविक  व्यय  के  आंकड़े  हमारे  पास  भेजती  है  ।

 को  सीजन

 1*  ROY.  aft  बी०  एस०  मूर्ति  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में
 विधिक

 रूप  से
 रेशम

 की
 सीजन

 का
 कितना  परिमाण  निकलता

 है
 :

 मूल  aa  में
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 इसमें  से  प्रतिवर्ष  कितना  परिमाण  देश  में  खप  जाता  है  कौर  कितना  निर्यात किया  जाता

 ak

 रेशम  की  सारी  छीजन  के  उपयोग  के  लिये  श्र  अ्रधिक  कारखानों  के  स्थापना  के  लिये

 कार्यवाही की  गई  है  ।

 1
 उत्पादन  मंत्री  Fo  सी ०  राडो  लगभग  29°99 ATS We | लाख  पौंड

 देश  में  लगभग  दस  लाख  पौंड  रेशम  की  छीजन  की  खपत  होती  है  कौर  शेष  का  निर्यात

 होने  दिया  जाता  है  ।  निर्यात  की  वास्तविक  परिमाण  वर्ष  प्रतिवर्ष  भिन्न-भिन्न रहा  १९४५४ में

 प६८,१५८ पौंड  का  निर्यात  किया गया  ।

 पश्चिम  बंगाल  ae  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्यों  में  कते  हुये
 ये  रेशम का

 कपड़ा  बनानेवाले  कारखाने  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  मादिया  गौडा
 :

 कया  वर्तमान  कारखाना  पुरे  सामर्थ्य  भर  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  भारत  भर  में  कते  हुये  रेशम  का  कपड़ा  बनाने  का  कुल  एक  ही  कारखाना

 शौर  शायद  मानवीय  सदस्य  मैसूर  के  उसी  कारखाने  का  ज़िक्र  कर  रहे  हैं  ।  उसकी  साम्य

 लाख  पौंड  माल  तैयार  करने
 की

 है
 ।

 वह  पूरी  सामर्थ्य  भर  कार्य  नहीं  कर  रहा  उसका  एक

 कारण  तो  शायद  वित्तीय  संसाधनों  का  अभाव  है  शर  दूसरा  कारण  खले  बाज़ार  में  उचित  दामों  पर  कच्चा

 माल  खरीदने  में  होने  वाली  कठिनाई  है  ।  मैसूर  सरकार  से  मुझे  सबसे  हाल  की  सुचना  यह  मिली  है  कि  हाल

 के  कुछ  महीनों  में  उसकी  खपत  लगभग  पांच  लाख  पौंड  बढ़  गई  जबकि  पहले  वह  केवल  तीन  लाख

 पौंड  से  कुछ  ही  अधिक  थी
 ।

 वे  कुछ  अतिरिक्त  वित्तीय  विनियोजन  के  लिये  भी  कुछ  प्रबन्ध  कर  रहे
 उस  कारखाने  विशेष  के  सम्बन्ध  में  तो  वर्तमान  स्थिति यही  है  ।

 श्री  एम०  एस०  गरूपादस्वासी  जब  कि  भारत  का  एक  मात्र  वर्तमान  कारखाना  ही  शीरानी

 परी  सामना  भर  संतोषप्रद  ढंग  से  कार्य  हीं  कर  रहा  तब  फिर  बंगाल  कौर  अन्य  स्थानों  में  इतने  कारखाने

 घोलने  की  क्या  आवश्यकता है  ।  क्या  उपलब्ध  रेशम  की  छीजन  इन  सभी  कारखानों  के  लिये  पर्याप्त

 होगी ?

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  भारत  के  भौगोलिक  परिस्थिति  के  विचार  से  यह  उचित  ही  है  ।  ऐसे  कई

 क्षेत्र  हैं  जहां  कती  हुई  रेशम  मिलती  है  ।  मैसुर  का  कारखाना  तो  मद्रास  कौर  मैसूर  राज्य  में  मिलने  वाली

 छीजन पर ही निर्भर पर  ही  निर्भर  करता है  |  उसका  उत्पादन  लगभग  पांच  लाख  पौंड  है  ।  कौर  मद्रास  तथा  मैसुर  राज्यों

 की  सीजन  उस  कारखाने के  लिये  करीब-करीब पर्याप्त  ही  होगी  ।  पश्चिम  बंगाल  कौर  बि

 राज्यों  में  भी  रेशम  की  छीजन  मिलती  कौर  इसीलिये  वहां  भी  कते  हुये  रेशम  के  कुछ  कारखाने  स्थापित

 करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मीडिया  गौडा  :  क्या  के  कते  हुये  रेशम  के  कारखाने  के  सरकारी  अधिकार  में

 प्रा  जाने  के  बाद  उसके  पूरी  सामर्थ्य  से  कायें  करनी  की  है
 ?

 श्री  सी०  रेडडी :  माननीय  सदस्य  बहुत  अधिक  कल्पना
 से

 काम
 ले  रहे  हैं  |  मैसूर  सरकार

 उसे  aa  अधिकार में  ले  रही है  या  इस  विषय  पर
 भी  अभी  उस  सरकार  को  विचार  करना  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  विषय  में  कुछ  भी  नहीं  कहना  है
 ।

 अंग्रेजी  में
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 खनन  संस्था  काट्रागुडस

 1१६७८.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हैदराबाद  सरकार  ने  कोट्टागुडम  में  एक  खनन  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  की  एक  योजना

 प्रस्तुत की

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  उस  योजना  को  मंजूर  कर  लिया  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  हां  ।  हैदराबाद  सरकार  ने  दिसम्बर

 RaKY  में  योजना  भ्रायोग  के  पास  कोट्टागुडम  कोयला  में  एक  खनन  प्रतिष्ठान की

 स्थापना  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  जिसकी  अ्रनमि  लागत  शझ्रावतंक  ६६,४२३  लाख  रुपये  प्र  ग्र नाव तंक

 RVR  लाख  रुपये  है  ।

 इस  प्रश्न  पर  at  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  क्या  इसके  व्यय  का  भार  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार
 भी

 उसमें  Hear  देगी  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  राज्य  सरकार  ने  बताया  था  कि  वह  इस  योजना  में  धन  लगाने  की  स्थिति
 में  नहीं

 होगी  और  इसीलिये  उसका  सारा  व्यय  केन्द्र  को  ही  करना
 ।

 डा०
 रामा  राव  :

 देश  में  खनन  इंजीनियरों  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताश्रों  को  देखते  श्र इस

 कारण  भी  कि  देश  भर  में  केवल  धनबाद  में  ही  एक  खनन  स्कूल  है क्या  सरकार  इस  स्थान को  एक  खनन

 स्कूल  की  स्थापना  करने  के  लिये  लेगी  ?

 श्री  एस०  एन०  प्रविधिक  खनन  इंजीनियरों  शादी  सभी  के  लिये  प्रशिक्षण

 सुविधायें  जुटाने  का  गर  योजना  आयोग  के  समक्ष  रहा  है  ।  Reus  में  उसने  इसके  लिये  एक  सम्मेलन

 भी  बुलाया  था
 |

 उसके  बाद  उत्पादन  मंत्रालय  ने  भी  एक  सम्मेलन  बुलाया  था  |  उसने  दो  उप समितियां  भी

 नियुक्त की  कौर  उनमें  से  एक  उपसमिति  ने  १४  प्रशिक्षा  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  की  सिफारि दा

 भी  की  जिनमें  से  एक  केन्द्र  सिंगरेनी  था  ।  इतने  सब  के  बाद  भी  उसके  लिये  प्रभी  कौर  अधिक  छानबीन

 की  भ्रावश्यकता
 जो  अन्य  स्तरों  पर  भी  की

 जा  रही

 सरदार  न  एस०  सहगल :  व्या  यह  सत्य  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  जो  नया  इन्सटिट्यूट  मिष्ठान
 )

 कोर्बा में  खुला  उसने  माइनिंग  इन्सटिट्यूट प्टट्यूट  प्रतिष्ठान
 बनाने

 के
 लिय  bee ey Nw afasr )

 दी

 है  या  अपे विचार  प्रकट  किये
 हैँ  कि  वहां  पर  माइनिंग  इंस्टीट्यूट  खोलने  में  फैसिलिटी  होगी ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  मेरे  पास  इसकी  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ?

 श्री
 रामचन्द्र  रेडडी  :

 यदि  यह  खनन  प्रतिष्ठान  स्थापित  किया
 जाता  है  प्रौर  जब

 भी
 वह  स्थापित

 किया  जाता  तो  क्या  वह  केन्द्रीय  सरकार  की  लागत  पर  किया  या  उसके  लिये  कोयला  उपकर

 निधि  में  से  राशि  ली  जायेंगी  ?

 श्री  एस०  एन०  मिश्र :  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  पहले  भी  बता  चुका  हूं  कि  राज्य  सरकार
 ने  पहले  ही  बता  दिया  था  कि  उसमें  केंद्रीय  सरकार  को  ही  रुपया  लगाना  पड़ेगा  ।  उत्पादन  मंत्रालय

 का  तो  यह  मत  है  कि  ay  मामलों  की  भांति  इसमें  भी  इसके  वित्त  का  प्रबन्ध  कोयला  खदानों को  या

 कोयला  खदानों  को  मिलने  वाले  ऋणों  में  से  ही  किया  जाना  चाहिये  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री पी०  ato  बोस  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  बिहार

 कौर
 पश्चिम  sara  में  राज्य  सरकारों के

 धन  से  ही  संचालित  कई  खनन  सम्बन्धी  भाषण-केन्द्र  प्रौर न  Gy  ्  हैदराबाद  तथा  मध्य  प्रदेश में  भी  ऐसे

 ही  प्रबन्ध  नहीं  किये  जा  सकते  ?

 श्री  एस०  एन०  faa  :  इस  सुझाव  पर  विस्तार  किया  जा  सकता है

 सीमेन्ट  कारखाने

 1* १६७९.  श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :
 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  १०  PENS  को

 गये  तारांकित  wat  संख्या  १३०३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किन्हीं  राज्य  सरकारों  ने  अ्रपने-ग्रपने  क्षेत्रो ंमें  सीमेन्ट  कारखाने  आरम्भ  करने  की

 भ्रनुज्ञप्तियां  दिये  जाने  की  मांग  की

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों

 उसमें  कितना  व्यय  कौर

 इस  विषय  में  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 वाणिज्य  उद्योग  तथा  लोहा  कौर
 इस्पात

 मंत्री  to  ato  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  :  कया  राध  राज्य  ने  नागार्जुनसागर  में  एक  सीमेंट  कारखाना  आरम्भ

 करने  के  हेतु  लाइसैंस  के  लिये  आवेदन  पत्र  दिया  यदि  तो  उसका  क्या  हु  ?

 टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  समय  तो  किसी  राज्य का  इस  प्रकार  का  कोई  सुझाव  हमारे

 सामने
 नहीं  है  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  क्या  यह  सच  नहीं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  आंध्र  राज्य  सरकार

 ने  लाइसेंस मांगा  था  ?

 श्री  टी  ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  :  एक  समय  था  जब  कि  वह  एक  कारखाना  स्थापित  करने के  बारे  में

 विचार  कर  रहे  थे  ।  मुझे  केवल  इतनी ही  जानकारी है  ।  परन्तु  बाद  में  कोई  और  बीच  में  पड़  गया  शरर

 स्वयं  कारखाना  स्थापित  करने  की  बजाय  वह  उसे  स्वीकृति  देने  को  तैयार  है  ।

 श्री  ato  एस०  मृति  :  क्या  किसी  Trace  उपक्रम  को  लाइसैंस  देते  समय  श्राधघध्र  राज्य

 सरकार  के  श्रावेदन-पत्र  पर
 भी

 विचार  किया  गया  कौर  यदि  तो  कया  राज्य  की  बजाय उस  ग़ैर

 सरकारी  व्यक्ति  को  लाइसैंस  दिया  गया  था  ?

 श्री  दी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  यह  ठी  क  नहीं  है  क्योंकि  भ्रनुज्ञापन  समिति  का  यह  तरीक़ा

 है  कि  जब  भी  कभी  किसी  राज्य  सम्बन्धी  मामले  का  निर्णय  करना  होता  है  तो  यह  किये

 सभी  प्रमुख  राज्यों  के  उद्योग  निदेशकों  wit  सम्बन्धित  राज्य  के  उद्योग  निदेशकों या  विकास  सचिवों
 की  उपस्थिति  में  दिया  जाता  है  ।  यदि  कोई  निर्णय  किया  गया  था  तो  वह  राज्य  सरकार  के  पूर्ण

 संज्ञाण  से  किया  गया  था  ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  कया  नई  सूचित  की  जाने  वाली  औद्योगिक  नीति  में  सीमेंट  के
 >  धि  on  sfos—

 उत्पादन  को  पूर्णतया  ग़र-सरकारी
 क्षेत्र

 ण  a
 fet

 गीत  रखा
 गया  है

 ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  to  टी ०  कृष्णमाचारी  :  नई  औद्योगिक नीति  के  बारे  में  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मेरे

 माननीय  मित्र  ने  कहा  उसे  सूचित  किया  जा  रहा  है  ।  उसका  क्या  परिणाम  यह  में  नहीं  जानता

 परन्तु  इस  समय  किसी  भी  विशेष  वर्ग  के  लिये  कुछ  भी  रक्षित  नहीं  किया  गया  है
 ।

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :  क्या  में  प्रदान  संख्या  १६५१  पूछ  सकता  हूं
 ?

 श्रिया  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  उसके  लिये  प्राधिकार  प्राप्त  है
 ?

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :  परन्तु  एसी  ही  प्रथा  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  ऐसी  कोई  प्रथा  नहीं  है  ।  में  इसकी  स्वीकृति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  जयपाल  सिंह  :  क्या  नियमों  के  अन्तर्गत  यह  सम्भव  नहीं  कि  यदि  seq  महत्वपूर्ण

 हो  तो  उसे  कोई  न्य  सदस्य  पूछ  सके
 ?

 श्रिया  महोदय  :  यदि  नियमों  के  अन्तर्गत  यह  सम्भव  तो यह भी  सम्भव है  कि  अध्यक्ष

 उस
 पर  सहमत न  में  इसकी  स्वीकृति नहीं  दे  रहा  जो  माननीय सदस्य  प्रदान  भेजते हैं  वह  इतना

 कष्ट  भी  नहीं  करते  कि  किसी  अन्य  सदस्य  को  प्राधिकार  दे  दें  ।  मैं  इसको  प्रोत्साहन क्यों  दे  दूं
 ?

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  इसमें  जनता  की  ही  हानि है  ।

 श्रिया  महोदय  में  में  उसे  लंगा  |

 संश्लेषित  तेल  संयन्त्र

 कै  १६६०.  डा०  राव  :  टी०  बी०  विट्ठल राव  की  कौर  से  )  :  व क्या  उत्पादन  मंत्री  २१

 2eue BT GS WG को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११३  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  विशेषज्ञ  समिति  ने  उसके  पश्चात  दो  जर्मन  are  और  अमर  कन  साथ  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  संश्लेषित  तेल  संयन्त्र  की  स्थापना  सम्बन्धी  परियोजना  प्रतिवेदनों  का  afar  रूप  से  परीक्षण

 कर  लिया  कौर

 यदि  तो  क्या  निश्चय  किया  गया  है
 ?

 उपमंत्री  सतीश  श्रीमान् ।

 अब  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  परे  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 रासा  राव  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  संयन्त्र  को  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  करने  का  निश्चय

 किया  गया  है  जैसा  कि  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  में  कहा  गया  था
 ?

 श्री  wetter  चन्द्र  :  संयन्त्र  की  स्थापना  के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  |

 यदि  कभी  इसकी  स्थापना  की  गई  तो  मैं  माननीय  सदस्य  को  बता  =  कि  उत्तर  प्रदेश  में  उसके  स्थापित

 किये  जाने  की  संभावना नहीं  है  ।

 मंत्री  क्०  सी
 ०

 ag  किसी  भी  स्थान  पर  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।

 हथकरघा  उद्योग

 १६६४.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  श्रब्दुल्लाभाई  की  कौर  :  बया  वाणिज्य ate  उद्योग

 मंत्री  २८  १९५५  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्या  १९८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 मल ८  waist  में
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 कृपा  करेंगे  कि  १९  44Y  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  हथकरघा उद्योग  के  विकास  के  लिये  च्  के

 रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 ?

 और  उद्योग  तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  टी०
 टी०  कृष्णमाचारी )

 कप  FoR  रुपय  ।

 राम  रेडडी  :  क्या  स्वीकृत  की  गई  समस्त  धन  राशि  व्यय  की  जा  चकी  है
 ?

 श्री  टी
 ०

 टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  जब  तक  कि  माननीय  सदस्य  एक  अलग  प्रदर  नहीं  पुछते  मं  यह

 नहीं  बता  सकेगा

 श्री  सी०  डी०  पांडे  :  मैंने  निवेदन  किया था  कि  प्रश्न  संख्या  १६४१  का  उत्तर  देने  का  निदेश

 दिया  उसका  क्या

 महोदय  :  अरब  उसका  उत्तर  दे  दिया  जाये  ।

 बर्मा  को  भारतीय वस्त्र  का  निर्यात

 1*१६५१.  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :.  क्या
 वाणिज्य

 शौर  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि
 स

 क्या  बर्मा  ने  भारतीय  वस्त्र  खरीदने  की  इच्छा  की  है
 ?

 '  यदि  तो  क्या  कौई  बातचीत  की  गई  कौर

 बर्मा  द्वारा  कितने  मूल्य  का  कपड़ा  खरीदने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 ?

 शौर  उद्योग  तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  टी०  ao  कृष्णमाचारी )

 mre  (@).  श्रीमान |  एक  क्रय  जिसके  नेता  ब्रह्मा  की  संघ  सरकार  में  वित्त  तथा  राजस्व  मंत्री

 माननीय यू  ०  तिन  हाल  ही  में  भारतीय  वस्त्र  खरीदने  के  लिये  भारत  झाया.था

 को  निर्यात  के  लिये  ve  लाख  रुपये  के  वस्त्र  का  संभरण  किया  जायगा  |

 श्री  सी०  डी०  पांडे
 :

 देश  में  वस्त्र  के  उत्पादन  पर  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  को  देखते  हुये  क्या

 सरकार
 को  इस  बात  का  संन्तोष

 है  कि
 वस्त्र

 के
 निर्यात

 की
 काफी  गुंजाइश  है

 ?

 श्री  do  टी  ०  कृष्णमाचारी :  यह  कोई  ऐसा  मामलों  नहीं  है  जिस.पर  कि  हम  एक  पक्षीय  रूप

 से  विचार करते  हैं  ;  हमें  विदेशी  विनिमय  प्राप्त  करने  के  बारे  में  भी  विचार  करना  होता  है  ।  जब  भी

 कभी  कोई  ऐसा  मामला  होता  है  हमें  दोनों  परस्पर  विरोधी  बातों  का  समन्वय  करना  पड़ता  है  |

 श्री  ato  डी०  पांड े:  प्त  उत्पादन  इतना  बढ़ाने  में  कोई  कठिनाई है  जिससे  कि  उसका

 निर्यात किया  जा  सके  ?

 टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  यह  पृथक  विषय  ब्रहमा को  वस्त्र के  निर्यात के  साथ  उसका

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 श्री Yo  एम०  थामस  :  क्या  इस  परिमात्रा में  हथकरघे  से  बना  वस्त्र  भी  सम्मिलित  यदि
 तो  कितना ?

 टी  ०  ao ०  कृष्णमाचारी
 :

 जहां
 तक  मुझे  जानकारी  है  यह  सब  मिर  का  बना  पड़ा  है

 ।  एकक

 मद
 तौलियों

 के
 सम्बन्ध  में  है

 ।
 सम्भवतः

 तौलिये  भी  मिल  के  बने  हुये  ही
 ह्

 ५ ..ह  में
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 लंका  सुन्दरम  :  मंत्री  महोदय  ने  कभी-प्रभी  विदेशी  विनिमय  की  रियायती  दर  के  बारे  में

 कहा
 ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बर्मा  के  साथ  किये  गयें  इस  सौदे  में  हमें  कितना  लाभ  होगा
 ?

 श्री  डी०  टी०  कृष्णमाचारी  rey  लाख  रुपये  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 लागोस  में  भारतीय  युद्ध-विराम  सन्धि-प्रयोग

 1*  १६५०.  श्री  गार्डिलिगन गोड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १९४५६  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में  उत्तर-पूर्वी  लागोस में

 की  शाही  सेना  प्रौर  पाथेट  ५ लोग  सेना  में  मठभेड़  हुई  थी

 क्या  युद्ध  विराम  सन्धि  प्रयोग  के  एक  भारतीय  सदस्य  को  चोट  झाई  श्र

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  इसबार  में  क्या  कार्यवाही  की
 ?

 कार्य  उपमंत्री  aft  के
 ०  जी  २१  १९५६ को

 हुई  थाओं  में  लागोस  की  शाही  सेना  प्रौढ़  पाकेट  सेना  में  मुठभेड़  हुई  थी  |

 एक  भारतीय  सिगनल  मैन  Fo  एस०  मैनन  जो  अन्तर्राष्ट्रीय आयोग  के  उपदल  क

 साथ  इयान पर  बायें  घटने  के  नीचे  गोली  लगी  थी  |

 भारत  सरकार  ने  आयोग  से  दोनों  कमांडों  को  इस  दुर्घटना की  गम्भीरता को  दृढ़  ओर

 स्पष्ट  में  शर  भ्रपराधियों को  दण्ड  देनें  की  अ्रावश्य कता  दोनो  हाई  कमांडों  को  बिना  देने  को

 कहा  है
 रल  पटरी  का  आयात

 1*
 १६४५३.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य wie  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मीटर  लाइन  प्रौर  बड़ी  लाइन  की  पटरी
 सम्बन्धी  मांग  देशीय  संसाधनों

 से

 पूरी हो  जाती  श्र

 (a)  यदि  तो  REY  के  पश्चात  तक  कितनी  रेल  पटरी  का रायात किया  गया  है  ?

 ate  उद्योग  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी )

 श्रीमान  |

 रेल  पटरी  का  आयात  इस  प्रकार  है  :

 १९५१  कुछ  नहीं
 PEUR  कुछ  नहीं

 Y3

 €  ४४  Rug  टन

 Feu  ब  R932 SF टन
 १६५६  88,520  टन

 शहरों  फरवरी )

 श्रन्तर्राष्ट्रीय aor  शक्ति  अभिकरण

 १६६१.  श्री  जो०  पी०  सिन्हा :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शान्तिपूर्ण
 प्रयोजनों  के  लिये  ao  शक्ति  के  विकास  के  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिकरण  की  स्थापना/के  सम्बन्ध  में

 सम्मेलन  कब  st  कहां  श्रायोजिंत  किया  जा  रहा  है  ?.

 tua  अंग्रेंजी  में
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 विदेशी कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०  :  तिथि  are  स्थान  के  बारे  में  भ्र भी  अन्तिम

 निर्णय नहीं  किया  गया  है  ।  सितम्बर में  सम्मेलन  करने  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 ढलाई के  कारखाने

 1१६६६.  श्री  बलवन्त fag  मेहता  :  क्या  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  चार  ढलाई  के  कारखानें  स्थापित  करने  का  निश्चय

 किया है

 are  तो  उन्हें  किन  स्थानों  पर  खोला  कौर

 प्रत्येक ढलाई  के  कारखाने  पर  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना  है  कौर  उसमें  कितने

 श्रमिकों  के  रखे  जाने  की  संभावना  है  ?

 कौर  उद्योग  तथा  लोहा  शर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी ०  :.

 से  सरकार  एक  भट्टी  घर  के  साथ-साथ  एक  ढलाई  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  एक

 विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही  है  ।  कितने  ढलाई  के  कारखाने

 स्थापित  किये  इंस  बारे  में  प्रभी  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया ਂहै  ।  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन
 तैयार  होने  के  पश्चात  कुल  लागत  का  अनुमान  कौर  नियुक्त  किये  जाने  वाल  श्रमिकों  की  संख्या

 जानी  जा  स्थान  के  बारे  में  भी  तभी  निश्चय  किया  जायेंगी  ।

 कलकत्ता  प्रपत्र  भंडार

 1*१६७१.  श्री  तुषार  चटर्जी
 :  क्या  श्रावास  और  संभरण  मंत्री  ae  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  का  प्रपत्र  भंडार  कार्यालय  शीघ्र ही  कलकत्ता  से

 जिला  हावड़ा  में  संतरा  गाही  स्थान  पर  ले  जाया  जाने  को  है  ;

 यदि  तो  कया  नये  कार्यालय  में  जाने  के  लिये  उक्त  कार्यालय  के  कर्मचारियों  को
 जो

 अ्रतिरिक्त  व्यय  करना  पड़ेगा  उसके  लिये  उन्हें  कोई  विशेष  सवारी  भत्ता  देने  का  विचार  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  विषय  में  कर्मचारियों  से  कोई  अ्रभ्यावेदन  मिला है  ?

 1  कौर  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  :  भारत

 सरकार  प्रपत्र
 कलकत्ता  का  कुछ  भाग  अस्थायी  रूप  से

 सन्तरागाह्दी
 में  लें  जाया  जा  रहा  है

 |

 सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 श्रीमान  |

 सीटों  शक्तियों  विरोध-पत्र

 1* १६७४.  श्री  जी०  पी०  सिन्हा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सीटो  शक्तियों

 द्वारा  उनके  कराची  में  हुये  पिछले  कराची  सम्मेलन  में  किये  गये
 काश्मीर  के

 अनावश्यक  उल्लेख  का  जो

 भारत  ने  विरोध  किया  था  क्या  उसका  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  है  ?

 वैदेशिक  ert  मंत्री
 के  सभासचिव

 सादत
 चली

 :  श्रीमान  ।

 tart  अंग्रेजी  में
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 नंगल  कारखाना

 1*१६७६.  ot  गार्डिलिगन गौड़  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  नंगल  उर्वरक  कारखाना  भी

 भाखड़ा  के  जल  विद्युत्  संभरण  के  साथ-साथ  १९४५४  में  पुरा  हो  जाये

 यदि  तो  क्या  शिल्पी  कर्मचारियों  की  भर्ती  उनके  प्रशिक्षण  कोई  विस्तृत

 कार्यक्रम बनाया  गया

 क्या  कुछ  कर्मचारियों  को  विदेशों  में  विशेष  प्रशिक्षण  दिलाने  का  प्रबन्ध  किया  गया  है
 ?

 !
 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  हां  ।

 विदेशों  में  विशेष  प्रशिक्षण  दिलाने  का  प्रबन्ध  करने के  प्रश्न  पर  परियोजना के  लिये

 शिल्पी  My Mmawia et TTATSTAT AT  को  नियुक्त  किये  जाने  कौर  arg TaAy  और  प्रतिमाओं  के  41<4  रूप  से  चुनाव

 किये  जाने  के  पश्चात  ही  विचार  किया  जायेगा  ।

 ऊष्मसहों  )  का  निर्माण

 १६७७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  भारत  में  ऊष्मसहों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रसिद्ध

 आस्ट्रियन  फर्म  से  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  ae

 यदि  तो  इस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  शर  उद्योग  तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी )

 नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दामोदर  घाटी  निगम

 1*१६८०.  श्री  जी  ०  पी०  सिन्हा  क्या  सिचाई  कौर  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  दामोदर  घाटी  निगम  के  अधिकांश  कर्मचारियों  की  छटनी  के  विरुद्ध

 एक  सामान्य  हड़ताल  किये  जाने  की  सूचना  मिली  है

 उन  फालतू  कर्मचारियों की  संख्या  क्या  जिन्हें  श्रव्य  विभिन्न  परियोजनाओं  में  सेवामुक्त

 किये  जाने  की  ara

 दामोदर  घाटी  निगम  मुख्यालय कों  कलकत्ते से  रांची  स्थानांतरित  करने के  लिये  क्या
 पग  उठाये गये  हैं  ?

 सिचाई  ate  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  नहीं  ।

 सिंचाई  भर  विद्युत  मंत्री  शीघ्र  इस  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  सदन  में  एक  विस्तृत

 विवरण  देंगे  ।

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  श्री  एल०  एन  ०  मिश्र  के
 प्रदान  संख्या ७५३  के  उत्तर  में  २५

 ReuYy a को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  उस  विवरण  की  कौर  |  दलाया  जाता  जिसमें  मख्यालय  के  कलकत्ते
 से

 रांची  हटाये
 जाने  के  बारे  में  स्थिति  बताई गई  है

 अंग्रे अंग्रेजी  में
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 सरकारो  इमारतों  किराया

 1१३०८.
 at  हेम

 राज
 :

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 QEYY-US A ACHIT aT में  सरकार  द्वारा  बनाई  इमारतों  के
 वार्षिक  किराये  की  कुल  राशि  का

 अनुमान क्या

 कुल  कितना  किराया  वसूल  किया  गया  wit

 PEXY-UE  का  कितना  किराया  वसूल
 होना

 बाकी  है  श्र  PEYW-VY,  १६४  ३- न

 गौर  FEXR-  का  कितना  किराया  वसूल  होना  बाकी  है

 श्रीवास  site  संभरण  मंत्री के  सभासचिव  पी०  एस०

 WaQy  लाख  रूपये  |

 ६८४७  लाख  रुपये  |

 रुपय

 ५८00 {Na  y.  ्  Ses  लाख

 PEYT-UY  2°Ey  पी

 PEYS-UY  VRE  4.0

 2eNQ  १२६  ”

 *इसमें  लगभग  पांच  लाख  रुपये  की  कमी  हो  जाने  की  संभावना  क्योंकि लेखा  या  कोष  प्रति

 कारियों  या  कार्यालयों  के  भ्रध्यक्षों  द्वारा  मार्च  REXR  तक  की  गई  वसूलीयाँ का  समायोजन  PEXY-KG

 क
 पुर  लेखों  में  किया  जो  कि  १९५६ तक  खले  रहते  हैं ।

 तल  दोधक  कारखाने

 1१३१०.  श्री  राम  कृष्ण :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  कुल  कितने

 भारतीय  नागरिकों  को  विभिन्न  तेल  शोधक  कम्पनियों  द्वारा  तेल  शोधक  कारखानेवार
 प्रशिक्षित

 क्या

 जा  रहा है  ।

 उत्पादन  मंत्री
 कृ०  सो०  )  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ५४  |

 बाल्य  क्रिया  उपकरणों  शादी  के  लिये  तालिका

 1१३११.  श्री  राम  कष्ण  :  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  उस  तालिका  ने  जिसे  सरकार  ने  भारत  में  बाल्य-उपकरणों  तथा  सम्बन्धित  समस्याओं

 के  उत्पादन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के  सुझाव  देने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  अपनी

 अ ५. ५

 रिपोर्ट  प्रस्तुत कर  दी  ak

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  site  उद्योग  तथा  लोहा  श्र  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी )  (*)

 way  नहीं  ।  तालिका  की  उद्घाटन  बैठक  २८  १९४  ग  हुई  थी  ate  उसकी  रिपो  उपलब्ध

 होने  में  कुछ  समय  लगेगा

 wet  उत्पन्न नहीं  होता

 wast  में
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 घानी का  तेल

 1१३१२.  श्री  राम  कृष्ण :  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 अब  तक  सरकार  ने  राज्यवार  कुल  कितने  areal  घानी  केन्द्र  स्थापित  किये

 चालू  वर्ष  में  राज्यवार  ऐसे  कितने  केन्द्र  खोले  जाने  हैं  ;  शर

 घाटियों  को  श्रनुसहाय्य  देने  के  लिये  चालू  वर्ष  में  कुल  कितनी  राशि  की  मंजूरी  दी  जायेगी
 ?

 उत्पादन  मंत्री  क्र  ato  :  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही  है
 श्र  यथासंभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 अखिल  भारतीय  खादी  श्र  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  इस  प्रयोजन  के  लिये  ६  लाख  रुपये  के  व्यय

 HI  लाख  श्रमदान  के  रूप  में  कौर  तीन  लाख  ऋण  के  रूप  में--सुझाव  दिया  है  यह  सुझाव

 विचाराधीन  है  ।

 ताड गड़  उद्योग

 1१३१३.  श्री राम  कष्ट  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ताड़  गड़  उद्योग  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  मध्य  मध्य  पंजाब पप्पू

 म  चार  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  भ्रन्तिम  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  ;  भ्र

 इन  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  क०७०  eto  माननीय  उन  २०

 प्रशिक्षण  केद्रों  की  कौर  निर्देश  कर  रहे  #_aez  मध्य  पंजाब  कौर  पैप्सू  में  से  प्रत्येक  के

 लिये  ५  है--जिनकी  मंजूरी  PeYUv-UY Ft TE ay में  दी  गई  थी
 ।

 यदि  ऐसा  तो
 स्थिति

 इस  प्रकार  है--इन
 केन्द्रों के  लिये  PEUY-Y yy  में  इन  राशियों  की  मंजूरी  दी  गई  थी  te  में  स्थापना  व्यय  शौर  यात्रा  भत्ता

 सम्मिलित  नहीं

 (१)  प्रत्येक  केन्द्र  के  व्यय  का  ब्योरा

 (2)  २०
 प्रशिक्षार्थियों  को

 ३०
 रुपये  प्रति  मास

 की
 दर  से

 ३
 मास  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 १,८००

 (२)  २०  प्रशिक्षार्थियों  को  प्रति  प्रशिक्षार्थी  ५०  रुपये  का  सामान  १,०००

 (३)  २०  प्रशिक्षार्थियों को  १४  रुपये प्रति  of
 सरापा ब्रिटेन ff  के  हिसाब  से  यात्रा  व्यय  ३००

 (४)  ae  बनाना  2, Yoo

 (५)  केन्द्र  के  लिये  are  कौर  सामान  झ्राकस्मिकता  2, Yoo

 कल .  &, Roo

 पांच  केन्द्रों का  व्यय  ३०,  Yoo

 (२)  एक  राज्य  में  केन्द्रीय  संगठन  का  व्यय

 (१)  प्रचार  २,०००

 १,००० (२)  स्लाइडों  के  साथ  मैजिक  लेटने  की  लागत

 (३)  एक  meg  नीरा  इवैपोरेटर  की  लागत  3,000

 कल  %,000 .

 प्रत्येक  राज्य  के  लिये  योग  हे  Yoo

 चार  राज्यों के  लिये  योग  १,्४६,०००
 नय  नागाणा

 मल  परं ग्रेजी  में
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 (३)  प्रत्येक  राज्य  के  meailt Feat केन्द्रों  के  नाम  ये  हैं

 केंद्रों के  नाम राज्य  के  नाम

 १.  मध्य  भारत  श  ग़लबा बाद

 २.  काला खड़

 शोभा

 ४.  रवाना

 ५.  धामपुर

 २.  मध्य  प्रदेश  १,  कल वाद

 २.  करेली

 3.  नर बि केटसल
 | भ

 ४.  खरदा

 ५.  रायपुर  जिला

 पंजाब  १.  सरना

 २.  राठौर

 ३.  मानी  माजरा

 लोहिया खास

 A,  ढलवा

 पेप्सू

 २.  छाट  fae

 १.  गाजीपुर

 ३.  सनौली

 y
 नालागढ़

 -

 लिए  तालिका

 1१३१४.  श्री
 राम  कृष्ण

 :  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उस  तालिका  जिसे  सरकार  ने  देश  में  एक्स-रे  सामान  के  उत्पादन  के  विकास  के

 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  का  सुझाव  देने  के  लिये  नियुक्त  कियां  watt  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 wit

 यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 site  उद्योग  तथा  लोहा  श्र  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  )
 :

 wat  नहीं  ।  तालिका  की  पहली  बैठक  २८-२-५६  को  हुई  थी  ae  उसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  में

 कुछ  समय  लगेगा  |

 i  set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  सहकारी  समितियां

 1१३१५.  श्री  बीरेन  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  कितनी  सहकारी  समितियां  शुरू  की  गई  हैं  ;

 उनमें  से  कितनी  समितियों  को  सरकार  से  सहायता  मिली  है  ;  कौर

 फरवरी  १९४५६  तक  कितनी
 Tq-UR  दी  गई

 1  मूल  sie ी  में



 २३  ERS  लिखित  sae  V9RR

 उत्पादन  उपमंत्री
 सतीश

 :  से
 यह  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है
 आर  यथासमय सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 राजस्थान  में  लोह  प्रस्तर

 1१६१६. श्री  बलवन्त  सिह  मेहता  :  क्या  वाणिज्य ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  तक  लौह  प्रस्तर  का  सम्बन्ध  राजस्थान
 निर्यातक

 यदि  तो  Qeyy-ve F में  कितना  लौह  प्रस्तर  निर्यात  किया  ak

 ये  किन  बन्दरगाहों  द्वारा  निर्यात  किया  गया

 श्र  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  cto  :

 हां  ।

 शौर  समुद्रीय  व्यापार  लेखों  में  विभिन्न  बन्दरगाहों  द्वारा  के  लौह  प्रस्तर

 के  निर्यात  के  भ्रांकड़े  पृथक्  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 भारतीय  सरकार  के  व्यापार  प्रतिनिधियों  का  सम्मेलन

 7१३१७.  श्री  बंसल  :  नया  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े:

 क्या  नवम्बर-दिसम्बर  gays  में  पूर्व  र  परिचित  एशिया  में  स्थित  भारतीय  सरकार
 के  व्यापार  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन नई  दिल्ली  महिमा  ;

 इस  बेटी  में  विदेशों  की  वाणिज्यिक  भर  अ्राथिक  स्थिति  के  बारे  में  जानकारी  देने  की

 व्यवस्था  में  किन  सुधारों  के  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई  थी  ?

 वाणिज्य  कौर  तथा  लोहा  ate  इस्पात  मंत्री  टी०  Zo  :

 हां  ॥

 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण में  दी  गई  परिशिष्ट  €,  श्रतुबन्ध

 संख्या  ५६]

 ग्रामों  में  बिजली  लगाना

 19३१८.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  है  कि  दिसम्बर  CRY  तक  विभिन्न राज्यों  में

 कितने  ग्रामों  में  बिजली  सुविधा  दी  गई  ;

 दामोदर घाटी  भाखड़ा  हीराकुड  aris  जैसी  बड़ी  नदी  परियोजनाओं की

 बिजली  से  कितने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  पहुंचाई  गई  कौर

 क्या  नागरीय  ae  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  के  मूल्यों में  अ्रन्तर है  कौर  यदि

 तो  कितना
 ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  उपलब्ध  जानकारी के  अनुसार

 PEUYy  तक  ६६४२  ग्रामों  में  बिजली  लगाई  गई  है  ।
 ह

 मूल्  अंग्रेजी  में
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 जानकारी इस  प्रकार  है

 (१)  दामोदर  घाटी

 बिहार के  रांची  प्रौढ़  सिंहभूम  जिलों  को  पहले  ही  से  दामोदर

 घाटी  निगम की  बिजली  मिल  रही  है  ।  यह  बिजली  पश्चिमी  बंगाल  के  लगभग  २४५००  वर्गमील के  ग्रामीण

 क्षेत्रीं  को  भी  मिल  रही  है  ।

 (२)  भाखड़ा  नंगल  परियोजना

 इस  परियोजना से  जिसे  पहल  व्यवस्था  के  साथ  मिला  दिया  गया  सारे  पंजाब  को  लाभ  पहुंचता

 है  प्रौढ़  दिसम्बर  ae  तक  कोई  ६५०  ग्रामों  को  बिजली  मिल  रही  थी  ।  पैप्सू  में  सारे  राज्य  को  बिजली

 मिल  सकेगी  |  अरब  तक  यह  २१  ग्रामों  को  दी  गई  है  कौर  राजस्थान  के  किसी  गांव  को  भ्र भी  नहीं  मिली  ।

 (३);  होरा कुड  परियोजना :

 इस  परियोजना
 की

 कभी  निर्माण हो  रही  है  पौर  बिजली  का  संभरण  कभी  दुरू  नहीं  हमा  है  ।

 (४)  मिक्स्ड  परियोजना
 :

 वर्तेमान  बिजली  व्यवस्थाओं  से  इससे  प्राप्त  राज्य  के  Vey  ग्रामों  को  बिजली  मिलती  है

 ar  उड़ीसा  राज्य  के  किसी  ग्राम  को  नहीं  ।

 सामान्यतया  संभारित  किये  जानेवाले  समस्त  क्षेत्रों  चाहे  वे  ग्रामीण  हों  या  नगरीय

 संभरण  प्रधिकार  द्वारा  एक  ही  प्रकार  की  बिजली  के  लिये  एक  ही  दाम  लिये  जाते  हैं  ।

 विदेशी  राज्यों  के  भ्रध्यक्षों  के  दौरे

 1१३१४.  चौ०
 मुहम्मद  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  १

 ROU Ro AT, से  ३१  CEUs  तक  भारत  खाने  वाले  विदेशी  राज्यों  के
 अध्यक्षों के दौरों

 के  दौरों
 पर  कुल  कितना

 खर्चे  gat
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  ‘Cig  जवाहरलाल  विस्तृत  जानकारी  देने  वाला

 एक  विवरण  संलग़्न  है  ।  परिशिष्ट  &  अनुबन्ध  संख्या  ५७]

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  योजनायें  और  सामुदायिक  परियोजनाओं
 पर

 नेपाली  शिष्टमंडल  का  दौरा

 १३२०.  श्री  विभूति मिश्र  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  2aYY  में  नेपाली  शिष्टमंडल  ने  सामुदायिक  परियोजनाओं

 तथा  राष्ट्रीय  विस्तार-योजनाओओं  को  देखने  तथा  अध्ययन  करने  के  लिये  भोपाल  का  एक  दौरा  किया

 कौर

 यदि  तो  कितने  समय  तक  शिष्टमंडल  वहां  पर  रहा  उन्हें  अध्ययन  करने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या-क्या  सुविधायें  दी  गईं
 ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  PEUYy  में  कोई  नेपाली

 मंडल  विशेषतया  सामुदायिक  परियोजनाओं  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  योजनाओं  के  निरीक्षण  अथवा

 झ्रध्ययन  के  प्रयोजन  से  नेपाल  नहीं  गया  ।  2eEUY  में  एफ ०  ए०  प्रो ०  एवं  कृषि  संस्था  )

 के  तत्वाधान  में  एक  कृषि  प्रसार  गोष्ठी  हुई  जिसका  पानकर्ता  भोपाल  राज्य  का  कृषि  मंत्रालय था  ।  इस

 गोष्ठी  में  सब  दक्षिण-पूर्वी  एशियाई  देशों  के  प्रतिनिधियों  जिनमें  भोपाल  भी  सम्मिलित  भाग  लिया
 ।

 इन्होंने  दो  दिन  के  लिये  सामुदायिक  योजनाओं  का  क्षेत्रावलोकन  किया
 ।

 मूल  ~
 मे
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 गोष्ठी  में  भाग  लेने  वालें  प्रतिनिधि  ११  दिन  भोपाल  में  ठहरे  ।  सरकार की  कौर से  उन्हं

 मामुदायक  क्षेत्रों  का  अध्यन  करने  के  लिये  कोई  सुविधायें  नहीं  दी  गईं  सिवाये  इसके  कि  विकास  विभाग  के

 कार्यकर्ता  उन्हें  साथ  लेकर  घुमा  लाये  जिसमें  परिवहन  व  gat  व्यय  का  भार  भी  उन्होंने स्वयं  सहन
 किया  ।

 ग्रामोफोन बनाने  वाले  कारखाने

 F2RR.  श्री  डी०  ato  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  में  ग्रामोफोन  बनाने  वाले  कारखानों  उन  से  ग्रामोफोन  खरीद  कर  या

 प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायता  देकर  या  दोनों  तरीकों  से  कोई  प्रोत्साहन  देती

 यदि  तो  ऐसे  कारखानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 और  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०  :

 सरकार  द्वारा  ग्रामोफोन  बनाने  वाले  कारखानों  से  ग्रामोफोन  खरीदे  जाने  के  बारे  में  कोई

 कारी  उपलब्ध नहीं  है  ।  इन  कारखानों  को  सरकार  द्वारा  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  है  कौर
 न

 ही  सरकार  को  उन  से  ऐसी  किसी  सहायता  के  लिये  कोई  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बाई सिक लें

 1१३२२.  श्री  डी०  सी०  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १  Peyuy  से  भारत  में  कितनी  बाईसिकलें  तैयार  की  गई  हैं  ?

 शौर  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  eto  उठी  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  €,  श्रतुबन्ध  संख्या  ५८]

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  ग्रामीण  site  नगरीय  गृह-निर्माण  योजनाएं

 1१३२३. श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  राज्य  को  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  नगरीय  ate  ग्रामीण

 गह-निर्माण  योजनायें  की  क्रियान्विति  के  लिये  दिये  गये  ५०  लाख  रुपये  की  रीश  को  किस  प्रकार  व्यय

 किया

 कलकत्ता  से  बहुत  दर  स्थित  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  इस  प्रयोजन  के  लिये

 उसके  कौन  से  उपनगर  चुने  गये  हैं  ;

 क्या  बिहार  ate  उड़ीसा  राज्यों  को  भी  इस  प्रयोजन  के  लिये  ऐसी  ही

 राशियां  भ्रावंटित  की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी  गई  है
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री rt (ait  सतीश  चन्द्र  )  २५  लाख  रुपये  नगरीय  भ्र  २५  लाख  रुपये

 ग्रामीण  गृह-निर्माण  योजनाओं  के  लिये  हैं
 ।

 इस  राशि  का  कुछ  भाग  स्वयं  सरकार  द्वारा  नगरीय  क्षेत्रों  में

 मकानों के  निर्माण  पर  व्यय  किया  कौर  शेष  राशि  विस्थापित  व्यक्तियों  को  गृह-निर्माण  ऋणों के

 रूप  में
 दी  जायेगी

 ।
 i  ग  नणातए।शकाककात्तएयस्  एएए

 अंग्रेजी  में
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 set के  भांग  में  निर्देशित  ग्रामीण  गृह  निर्माण  योजनाओं  के  लिये
 आवंटित  af

 में  से  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  जिलों  के  विभिन्न  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ऋण  दिये

 जायेंगे  ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  €,  श्रतूबन्ध  संख्या  4k]

 सोमा  विवादों  के  सम्बन्ध  में  भारत-पाकिस्तान  झ्र धि कारी  सम्मेलन

 1१३२४.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  दिसम्बर  में  गितालडह  में  कच-बिहार  रंगपुर  के  प्रश्नों
 क

 सम्बन्ध  में  भारत
 व

 पाकिस्तान के  जिला  अधिकारियों के  कुछ  सम्मेलन  हुये  थे
 ;

 )  यदि  तो  कितनी  बैठकें  हुई  थीं  ;
 ak

 सीमा  सीमा  अपराध  विवादग्रस्त  तमाख  उगाने  वालों  के  पंजीयन  ae

 बातों  के  सम्बन्ध  में  किन-किन  ०७ बरना  पर  चर्चा  हुई  थी  ait  क्या  अन्तिम  निर्णय  किये  गये  थे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैशेषिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  शर  विग
 १०  १९५५  को  गितालडह में  कूचबिहार  शर  रंगपुर

 ज़िलों  के  कुछ  अधिकारियों  का  केवल  एक  सम्मेलन  था  ।

 सम्मेलन में  कई  ह  जिनमें  सीमा  सीमा  areas  समावत्त  बस्तियों

 में  तमाम  उगाने  वाले  व्यक्तियों  का  पंजीयन  राशि  विषय  सम्मिलित हैं  ;  चर्चा की  गई  थी
 |

 ead  में  चर्चा  के  दौरान  जिन  विभिन्न  मामलों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  गया था  उनकी

 स्वरूप  अ्रधिकांशत  सिफारिशी  है  श्र  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इस  समय  उन  की  जांच  की  जा

 रही
 है

 भोपाल में  सीमेंट  कारखाना

 1१३२४.  श्री  गाडिलिंगस गोड़  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भोपाल  सरकार  ने  बूंदी  कौर  बरखेड़ा  के  बीच  एक  सीमेंट  के  कारखाने
 की

 स्थापना  की

 योजना  का  सम्मोदन  किये  जानें  के  लिये  योजना  ५, प्रायर  को  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 उक्त  स्थानों  के  बीच  के  क्षेत्र  में  चने  का  पत्थर  प्रचर  मात्रा  में  पाया  जाता
 श्र

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :  भोपाल  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय

 वृद्धि  अपने  प्रारूप  प्रस्तावों में  एक  सीमेन्ट  कारखाने  की  स्थापना  की  एक  योजना  को  सम्मिलित  किंग

 है  जिसके  लिये  एक करोड़  रुपये  का  संकेतिक  उपबन्ध  बताया  गया था  |

 इस  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  योजना  पर  योजना  आयोग  द्वारा  विचार  किया  गया  था  कौर  यह  सोचा  गया  प्रार्थी

 चूंकि  इस  उद्योग  के  विकास में
 गैर-सरकारी  उपक्रम  द्वारा  काफी  अभिरुचि  दिखाई  गई  है  इसलिये एक

 सीमेन्ट  कारखाने  की  स्थापना
 में

 भोपाल  राज्य  सरकार  द्वारा  पूंजी  लगायें  जाने
 की

 कोई  श्रावश्यकर्त

 नहीं  थी  | RUF  अतिरिक्त  राज्य  की  सीमेन्ट  की  मांग
 भी

 इतनी  अधिक  नहीं
 थी

 जो  सीमेंट  कारखाने  की

 स्थापना  का
 समर्थन  कर  सके

 ।
 यह  भी  स्पष्ट  नहीं  था

 कि
 राज्य  में  चूने  के  पत्थर  तौर  अन्य  करने  माए

 tat  अंग्रेजी  में
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 की  उपलब्धि  के  सम्बन्ध  में  कोई  आवश्यक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  या  नहीं  ।  इन  सब  बातों  को  देखते  हुये
 भापाल  सरकार  को  इस  योजना  को  त्याग  देने  यदि  राज्य  में  कच्चे  माल  की  उपलब्धि परौ  मांग

 एक  कारखाने  की  स्थापना  सेन  करती  तो  किसी  गैर-सरकारी  दल  को  सीमेंट  कारखाने

 का  स्थापना  क  लिये  प्रोत्साहित  करने  की  मंत्रणा  दी  गई  थी  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  का  परिश्रमी  प्रदेश  सम्मेलन

 ।  १३२६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  FeXY  प्रौढ़  १९४५६  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिये

 पश्चिमी  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  कौर  संसद्  सदस्यों  का  कोई  समेलन  थां  ;

 यदि
 तो  उस  में  हुई  चर्चा  का  स्वरूप  कया  था  ग्रोवर  क्या  निर्णय  किये  गये

 उक्त  निर्णयों  की  क्रियान्विति  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  की  गई  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  पश्चिमी  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  के

 निधियों  का  एक  सम्मेलन  geXY  में  हुआ  था  ।  इसमें  कुछ  संसद्  सदस्यों  ने  भी  मंत्रालय  के  मंत्रणा
 बो

 के  सदस्य  होनें  के  नाते  भाग  लिया  था  ।  इस  वर्ष  ga  तक  कोई  सम्मेलन  नहीं  gat  है

 कौर  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट £

 अनाथ  पाया  ६०  |

 पर्वों  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्ति

 1१३२७.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों
 में

 से  कुछ  को  बिहार  के  पूनिया  जिले  में  बसाने  का

 कोई  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  वहां  बसाये  जाने  वाले  लोगों  की  संख्या  कया  है  ;  श्र

 जिन  स्थानों  में  उनके  बसाने  की  प्रस्थापना  है  उनके  नाम  क्या  हैं

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  इस  सम्बन्ध  में  बिहार  सरकार  से
 प्रभी  तक

 कोई  विशिष्ट  प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई दू है  ।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते

 प्रधान  मंत्री  का  राष्ट्रीय  सहायता  कोष

 1१३२८.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :  ३१

 १९५६  तक  प्रधान  मंत्री  के  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  में  कुल  कितनी  धनराशि

 फर  बौना  a? प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  ३१  जनवरी  caXY  को

 धान  मंत्री  के  राष्ट्रीय  सहायता  कोष  की  जो  स्थिति  वह  इसप्रकार  है
 :

 PEvy  में  कोष  के  स्थापित  किये  जाने  के  बाद  से

 रु०  श्री  पा०

 ३१  LENG  तक  की  कुल  प्राप्तियां  १.६  २,३८९  प-र-पद

 उक्त  अवधि  में  किया  गया  कुल  व्यय  2  ३७  Y,O%

 ३१  PENS
 को  बकाया

 WY  YX,  Yo  €-१४-

 मूल  अंग्रेजी  में

 45150
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 ध्राकादावाणी

 1१३२९.  श्री  गार्डिलिगन  कया  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भ्राकाशवाणी  के  धारवाड  केन्द्र  द्वारा  PEYW-UY  पौर  PEXA-XG  में  कितने  नये  कलाकारों की  खोज

 की  गई  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  PEKW-YY  शर  १९५५-५६  में  प्रा काश वाणी

 धारवाड़  के  केन्द्र  द्वारा  अनुमोदित  नये  कलाकारों  की  संख्या  ९६  १४१  थी  |  इसके  झ्र ति रिक्त

 लोकगीत  गायकों के  नये दल  PEYY-UN  मंडोर  १६  दल  PEXN-NE  में  प्रतिवेदित  किये गये  थे  ।

 पंजाब  राज्य  में  विस्थापित व्यक्ति

 सरदार  इकबाल  सिंह 1१३३०
 श्री राम  कृष्ण

 क्या  पुनर्वास  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  राज्य  में  जब  तक  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 लिये  कितने  निवास  मकान  कौर  दुकानें  बनाई  गई  हैं
 ?

 उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )

 RELY  मकान

 १०,२२३  कुटीर  ।

 XO  दु
 ।

 aaa  निष्क्रान्त  सम्पत्ति

 १३३१.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aa  तक  कितनी  नगरीय  निष्क्रान्त-सम्पत्तियों का  पुनर्मूल्यांकन  हो  चुका  है

 विभिन्न  राज्यों  में  ऐसी  सम्पत्तियों  की  संख्या  कितनी  है

 पुनर्मूल्यांकन से  पहले  उनकी  कीमत  क्या  थी

 पुनर्मूल्यांकन  के  बाद  उनकी  क्या  कीमत  रखी  गयी  ;

 उनमें  कितनी  सम्पत्तियां  ऐसी  हैं  जिनकी  कीमत  पहले  दस  हज़ार  से  कम  झांकी

 गई थी  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  माननीय सदस्य  जो  जानकारी  चाहते  उपलब्ध

 नहीं  ऐसे  शझ्रांकड़ों  के  एकत्रित  करने में  जितनी  मेहनत  लगेगी  उसके  बराबर  प्राप्त  होने  वाला

 परिणाम  नहीं  होगा  ।

 विस्थापित  शिक्षा  संस्थायें

 12332.  डा०  सत्यवादी  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  की  करेंगे  कि

 परिश्रमी  पाकिस्तान  की  दिक्षा  संस्थाओं  के  नाम  हैं  प्रौढ़
 १६५४-५५

 कौर

 PERY-NE  में  सरकार  द्वारा  पंजाब  राज्य  में  कितने  आधिक  सहायक  अनुदान  गये  हैं  ;
 पौर

 ऐसी  संस्थाओं  के  नाम  कया  हैं  जिनके  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  सिफारिश
 की

 गई  है  भर

 जिनकाਂ  मामला  wt  भी  विचाराधीन है  ?

 क-सभा  पटल  पर  रखे  जाते उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  दो  विवरण

 परिशिष्ट  €,  way  संख्या  ६
 १] स  शसशणणणाणतव

 मूल  अंग्रेजी
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 |  राज्य  सरकारों  द्वारा  जिन  शिक्षा  संस्थाओं  के  बारे  में  सिफारिश की  जाती है  उन  सभी i

 मामलों पर  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  में  निधियों  के  ग्रावटन  के  लिये  प्रत्येक  मामले  के  गुणों  के

 आधार  पर  झ्र  समय-समय  पर  निर्धारित  की  गई  सामान्य  नीति  के  अनुसार  विचार
 किया  जाता है  ।

 ५  वित्तीय  वर्ष  में  विचार  किये  जाने  के  लिये  कोई  मामलें  लम्बित  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 हाजरा-बेगानी  शरणार्थी  बस्ती

 1१३३३.  श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  की  हाजरा-बेगानी बस्ती  के  बार ेमें  विकास

 समिति  द्वारा  सरकार को  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  उपपत्तियां  कया  हैं  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  :  हां

 विकास  समिति  की  उप पत्तियों  को  देने  वाला  एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 उड़ीसा  में  इंजीनियरिंग कालिज

 1१३३४.  श्री  संगण्णा  :  क्या  योजना  मंत्री  ३०  QEUY Al GS को  उड़ीसा  में  एक  इंजीनिर्यारग

 कालिज  खोले  जाने  के  बारे  में  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३००  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  इस  मामले  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ?

 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०
 :  इस  योजना  को  राज्य

 की
 द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।

 पिछड़े हुये  क्षेत्रों का  विकास

 1१३३४.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  के  पास  विभिन्न  राज्यों  के  पिछड़े  हुये  क्षेत्रों  ्र  प्रदेशों  के  लिये  उचित

 योजना  बनाने  भर  उन  क्षेत्रों  के  विकास  करने  के  लिये  श्रावश्यक  आंकड़े  हैं  ;

 तो  कया  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  सामुदायिक  विकास  खंडों  guar

 परियोजनाओं  का  आवंटन  उक्त  आंकड़ों  के  आधार  पर  किया  जाता  है
 ?

 उपमंत्री  एस०  एन०  :  समुचित प्रकार  के  निर्देशकों  को  उद् रिक सित

 करने  के  उद्देश्य  से  aq  के  विभिन्न  भागों  में  विकास  स्तर  सम्बन्धी  भ्रांकड़ों  का  संकलन  करने  में  योजना

 ग्रा योग  व्यस्त  है  |

 राष्ट्रीय  विस्तार  कौर  सामुदायिक  परियोजना  खंडों के  लिये  क्षेत्रों  का  चुनाव  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  अधिक  पिछड़े  हुये  प्रदेशों  की  प्रावश्यकताश्रो पर  यथोचित  विचार

 करती हैं  ।

 त्रिपुरा  में  आदिस  जातीय  शरणार्थी

 1१३३६.  को  दीदार देव  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 mort root
 हरिपुरा  के  अ  Te  जातीय  चरण  पहिया  का  अब  तक  दिये  गये  eran  मंजूर  किय  गये  न्यूनतम

 और  भ्र धिक तम  ऋण  की  रानी  कितनी  है  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  aries  जाति जाप  के  किन्हीं a  भी  शरणार्थियों  को  प्रति  परिवार  440.0  रुपयें

 सें  ग्रसित ऋण  न नहीं  दिया  गया  है  ;

 त्रिपुरा  के  राक़िम  जातीय  शरणार्थियों  के  प्रति  सरकार  की  निश्चित  नीति  क्या  है
 ?

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  अ्नज्ञय उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  त्रिपुरा

 पुनर्वास  ऋण  के  विभिन्न  मापमानों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 परिशिष्ट  vase  संख्या  ६३]  mfr  जाति  के  ak  गैर-भ्रामरी  जाति  के  विस्थापित

 व्यक्तियो ंके  लिये  मापमान  एक  समान ही  है  ।

 नहीं  ।

 विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  नीति  ख़ादिम  जातियों  के  विस्थापित
 ध्यंक्तियों  कौर  arg  विस्थापितों  के  लिये  एक  ही  है  ।

 कलकत्ता  में  निवास  cai

 1१३३७.  श्री  रामा  सनद  दास  :  क्या  श्रीवास  चमरोर  संभरण  tae  बताने की  HAT

 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  २५०  रुपये  तक  वेतन  पाने  वाले  उन  कर्मचारियों  के  जो

 कलकत्ता  में  कौर  उपनगरीय  क्षेत्रों  में  स्थित  निवास  स्थानों  का  उपबन्ध  करने  के  लिये  तक  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  स्वरूप  क्या  है

 कलकत्ता  में  केन्द्रीय  सरकार  के  इन  विशिष्ट  विभागों  व  तार  विभाग  ;

 रेलवे  के  क्मेंचारियों  की  प्रतिशतता  कलकत्ता  के  उन  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या की  तुलना  में

 कितनी  है  जिन्हें  कि  सरकारी  निवास  स्थान  प्राप्त  है

 कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  विभागों  के  ऐसे  कर्मचारियों  की  प्रतिशतता  जिन्हें

 कि  सरकारी  निवास  स्थान  प्राप्त  कलकत्ता में  नियुक्त  कर्मचारियों की  कुल  संख्या  की  तुलना  में

 कितनी है  ;  ak

 इस  बात  को  देखते  हुये  कि  कलकत्ता  में  निवास  स्थान  का  प्रइ्न.विकर्ट  कलकत्ता  स्थित

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों को  निवास  स्थान  देने  का  उपबन्ध करने  के  लिये  जैसा  कि  दिल्ली में

 किया  गया  कया  भ्र ग्रे तर  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 कौर  संभरण  मंत्री  के  पी०  एस०  :  श्रेणियां

 गजी  शर  के  ६००  नये  क्वार्टरों के  निर्माण  की  मंजरी  दी  गई  है  जिनमें  दो  सौ  रुपये  या  इससे  अधिक

 किन्तु  तीन  सौ  पचास  रुपये  से  कम  कौर  दो  सौ  रुपये  से  कम  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों  के  सभी
 वर्ग

 सम्मिलित होंगे  ।  इनमें  से  २६१  क्विटो  के  भ्र गले  दो  महीनों  में  तैयार  हो  जाने  की  श्राशा  है
 ।

 शौर  क्योंकि  केवल  ऐसे  व्यक्तियों  से  ही  श्रावेदन-पत्र  लिये  जाते  हैं  जो  कोई  निजी

 निवास  स्थान  प्राप्त  नहीं
 कर

 सके  हैं  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  ग्रां कड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  |

 ६००  रुपये  और  इससे  अधिक  वेतन  पाने  वाले  के  लिये  ६००  रुपये  से  कम

 वेतन  पाने  वाले  के  लिये  १००  कौर  ६४५०  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  सरकार ने  मंजूरी

 भ्रंग्रेजी  में
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 विस्थापित  व्यक्ति  समायोजन )  १९४१

 1१३३८.  श्री  वल्लाथरास :  कया  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विस्थापित  व्यक्ति  १९५१  की  धारा  १८,  उपधारा

 (२)  के  अंतर्गत  कोई  बोर्ड  या  प्राधिकार  नामांकित  किया  गया  है  कार्य  कर  रहा  है  :

 ZEXL  से  Reus  में  अरब  तक  बोर्ड  या  नामांकित  प्राधिकार  को  न्यायाधिकरण ों  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  प्रतिवेदनों  की  संख्या  और  न्यायाधिकरण ों  दवारा  दी  गई  डिग्रियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 डिग्रियों  श्र  निष्पादन  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में  areal  ate  भ्रान्ति  areal  के  विरुद्ध

 उच्च  न्यायालय में  दायर  की  गई  अपीलों  की  संख्या  क्या  है  ;

 अ्रपीलों  कौर  निष्पादन  कार्यवाहियों  के  सम्बन्ध  में  दावेदारों

 द्वारा  दावों  की  वसूली  में  होने  वाले  विलम्ब  को  अनुमति  देने  अथवा  कम  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  खाने  की  प्रस्थापना  है
 ?

 सतीश  चन्द्र  )
 :

 )  हां
 ।

 किन्तु  उसने  प्रभी  कायें  प्रारम्भ  नहीं  किया  है
 ।

 ८;  न्यायाधिकरण
 द्वारा  are  कोई  feat  नहीं  दी  गई  है

 ।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 बीमा  दावा  ats  नियमों  के  नियम
 ¥  (२)  के  उपबन्धों  के  ष्ह्  जिस  दावे  की  डिग्री

 की  जानी  चाहिए  उसकी  राशि  निश्चित  करने  घो  को  इसके  साथ  ही  प्रधिकरण  द्वारा  निश्चित  की

 गई  बीमा  कम्पनी  के  विरुद्ध  हुई  क्षति की  कुल  राशियों का  ध्यान  भी  रखना  पड़ता  है
 ।  बोड़ें

 तब  तक  झपने  कार्य  को  नहीं  कर  सकता  है  जब  तक  कि  किसी  बीमा  कम्पनी  के  विरुद्ध  दिये  गये

 सभी  sacar  पत्र  विभिन्न  अधिकरणों  के  द्वारा  निबटा  नहीं  दिये  जाते  हैं  ।  उच्च  न्यायालयों

 के  ज़रिये  से  अधिकरणों  से  भ्र पनी  विचाराधीन  जियों  का  शीघ्र  निबटारा  करदेने का  भ्रनुरोध  किया

 गया  है  ।

 favata  सम्पत्ति

 1१३३९.  मल्लाह  श्रब्द्ल्लाभाई  :.  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फरवरी

 PEUE  के  प्रीत  तक  राज्य  वार  कितनी  निष्क्रांत  सम्पत्तियों  का  नीलाम  किया  गया  है  ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  मांगी  गयी  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 परिशिष्ट  €.  श्रतुबन्ध  संख्या  ६४]

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती

 1१३४०
 श्री  दीदार

 देव  :
 क्या

 पुनर्वास
 मंत्री  १४५

 १९५५  को
 पूछे  गये  अतारांकित

 संख्या  ५२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हरनेक  परिवार  स्थायी  रूप  से  कौर  चेष्टा में  निवास

 क्या  सरकार  को  त्रिपुरा  के  आदिम-निवासियों  से  दो  स्थानों  में  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 बस्तियों  के  स्थापित
 न

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विरोध-पत्र  प्राप्त  और

 क्या  सरकार  इस  बात  से  है
 कि

 इन  झ्रादिम  निवासियों  जो  वहां  पहले  से  ही

 रह  रहे  हैं
 /

 वहां  बसाने  के

 मामले

 में  प्रथम
 न्य  में
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 उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  इस  समय  कुछ  arte  परिवार  शर

 निकाला  म  रह  रह ह

 नहीं  ।

 इन  दोनों  स्थानों  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  भूमि  का  चुनाव  afer  निवासियों की

 आवश्यकताओं को  पुरा  करने  के  बाद  ही  किया  गया  है  ।

 परिश्रमी  घाट  को  नदियों  का  पानी

 1१३४१.  श्री  बी०  एस०  सत्त  कया  सिचाई  श्र  fag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मद्रास  सरकार  राज्य  के  रामनाथपुरम् कौर  तिरुचिरापल्ली  ज़िलों की  भूमि

 की
 सिंचाई

 करने
 के  लिये  पश्चिमी  धाट  की  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  करने  का  विचार  कर  रही  है

 ;

 इसके  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  के  लिये  प्रार्थना कीं  गई  है  कौर  क्या  ज  पुरे  कर

 लिये  गये  शौर

 कुल  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  जायेगी
 ?

 श्र  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )

 प्रारूप  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मद्रास  सरकार  ने  ६८१  करोड़  रुपयों  की

 सहायता  के  लिये  sates  किया  था  ।  पश्चिमी  घाट  की  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  करने  की  प्रस्थापित

 योजनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  को  कभी  प्रति  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  है

 9, SX, 98  एकड़  |

 राजस्थान  में  विस्थापित  व्यक्ति

 ३४२.  श्री  पी०  एल०  बारूपाल  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  अलवर  भरतपुर  ज़िलों  में  कुछ  झारणा्थियों  को  ऋण

 दिये  गये  थे  कौर  उसके  बाद  से  वे  लापता  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  पर  सरकार  का  कितना  धन  दोष  है
 ?

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  x  ।

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  श्र  उपलब्ध  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जायेंगी  ।

 चाय  बोझ

 1१३४३.  मुल्ला  शभ्रब्दुल्लाभाई  :  क्या  वाणिज्य  ake  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 चाय  बोर्डे  द्वारा  चाय-बागान  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिये  १९४३-५४  पार  EKV-LA

 में  राज्यवार  कुल  राशि  आवंटित  की  TE

 चाय  बागान  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिये  उपभो  आवंटनों  में  से  उपरोक्त  अवधि  में  जो

 कल्याण  कार्य  Aree  किये  गये  थे  उन  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 wast  में



 २३  LENE
 १७४२

 site  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टों०  gto  कृष्णमाचारी )

 पिछले
 केन्द्रीय

 चाय  बोर्ड  द्वारा
 १६५३-५४

 में  किसी  भी  राज्य  को  कोई
 भी

 राशि  नहीं  दी
 गयी

 थी  ।  REXW-YY  में  यह  किये  गये  थे  :

 रुपय
 x

 सरकार  ३५,२५०

 40.0 0.0
 देशबन्धु  स्मारक  दारजिलिंग  X19, Koo

 RA, 9

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  R¥,000

 29,000

 4,090

 Yoo

 कल
 द  X,°  १,६८७

 सूचना  एकत्र  की  रही  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 1१३४४.  श्री  जी०  पो०  कया  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे कि  :

 दिल्ली  में  सैनिक  निर्माण-कार्यों  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  फरवरी  प्रौढ़  मार्च

 224ue A, WaT  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है  ;  AK

 वर्ष  FEAY-US  के  अन्य  महीनों  में  इन  निर्माण  कार्यों  पर  किये  गये  व्यय  की  तुलना  में

 इनका  अनुपात कितना  है  ?

 1  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  :

 फरवरी
 ~

 रुपय  रुपय

 GE, 09, vo  2,38,%  ४,१०२

 फरवरी  ZEUS  में  किये  गये  व्यय  का  अ्रनुपात  CEU U-4E  के  भ्रमण  दस

 महीनों  में  किये  गये  व्यय  का  लगभग  ३१ प्रतिशत है  ।

 चावल की  हाथ  से  कटाई

 1१३४४.  श्री  देवगन
 :

 कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि  :

 चावल  की  हाथ  से  कुटाई  के  लिये  सुधारे  हुये  उपकरणों  जैसे  ढेकियों  wife  के

 संभरण  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  श्र

 क्या  इनको  निर्माण  के  स्थान  से  मंगाने  के  लिये  रेलवे-भाड़े  में  कोई  रियायत  की  गयी  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  क्०  ato  :  सुधरे  हुये  भ्रर्थात  पत्थर  की

 ढेंकियों  are  भूसा  झ्र लग  करने  वाले  पंखों  का  निर्माण  मान्यता  प्राप्त  केन्द्रों  में  किया  जाता है
 भर

 अखिल  भारतीय  खादी  शर  ग्रामोद्योग बोर्ड  द्वारा ५०  प्रतिश्त  लागत  मूल्य  पर  सहकारी

 पंजीबद्ध  संस्थाओं  ate  संविहित  राज्य  बोर्डों  को  उनका  संभरण  किया  जाता  पद  ५०

 प्रतिशत  मूल्य  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गयी  श्रमिक  सहायता  में  से  पूरा  किया  जाता  है
 ।

 नहीं  ।
 a EEE

 fast  अंग्रेजी  में
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 पक

 ह  बताने की  कृपा 1१३४६.  श्री  केदार  wae  :  कया  श्रावास  संभरण  मंत्री  यह

 करेंगे कि  :

 ब ५
 (=)

 है
 Rey \f Qo  लेकर  ३१  et  तक  दिये  गये  ठेकों  में  प्रत्येक  छमाही में

 कितने  ठेके  मंजूर  किये  गये  ;

 इन  ठेकों
 में

 से  कितनों
 में

 ठेकेदारों  द्वारा  माल  के  प्रदाय  के  समय  शादी  में  संशोधन  के  लिये

 आवेदन  किये  गये  थे  ?

 क्या  सरकार  को  स्वीकृत  किये  गये  ठेकों  की  मौजूदा  व्यवस्था  कौर  उनकी  कार्यान्विति

 प्रक्रिया में  सुधार  अथवा  पुनर्गठन  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सिफारिशें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या  gar
 ?

 1  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  :  (®)  सभरण

 तथा  उत्सर्जन  महानिदेशालय  नें  Rou  से  o~-—  इ  am  गाल  को  सरोद  दे  लिये ५  बा  टक

 शर  Ye F'3 2— से  '३१-१२-५४  तक
 €,€६८  ठेके  दिये  थे

 |

 इस  प्रकार  के  प्रावेदनों  के  प्रां कड़े  नहीं  रखें  जाते  हैं  ।

 सामग्री क्य  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सिफारिशें  की  हैं  ।  इनमें  से  अ्रधिक  महत्वपूर्ण

 सिफारिशों  का  सम्बन्ध  भ्रपेक्षित  वस्तु  के  वास्तव  में  प्रदान  किये  जाने  के  अवधि  निर्धारित  ठेकों

 के  विरुद्ध  संभरण  में  तीव्रता  लाने  के  लिये  प्रगति  पक्ष  की  जिससे  कि  प्रदाय  की  निश्चित  अ्क्धि

 के  भीतर  संभरण  का  सनीचर  किया जा  २१  दिन  की  शनिग्रह-प्रविधि  को  लाग  करने  कौर

 अवधि  के  बढ़ायें  जानें  के  लिये  ठेकेदारों  के  श्रनरोधों  का  निबटारा  करने  के  लिये  श्रमिक  सहज  प्रक्रिया

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  उपयुक्त  रादेश  जारी  कर  दिये

 प्रभी  परिणामों  की  अपेक्षा  करने  का  समय  तो  नहीं  परन्तु इन  आदेशों  के  कार्यान्वित  किये

 जाने  से  समाहार की  कठिनाइयां  काफी  हद  तक  दूर  हो  जानी  चाहिये ं।

 श्राकादवाणी

 1१३४७.  श्री  सिद्धनंजप्पा  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  बर चल करेगे
 कि  क्या  झ्रांकाशवाणी के  बंगलौर  केन्द्र  में  नाटकों  के  एक  प्रस्तुतकर्ता  शौर  एक  सहायक  प्रस्तुतकर्ता

 की

 नियुक्ति  की  गई  है  ;  श्र

 यदि  तो  इनका  चुनाव  किस  प्रकार  किया  गया  था
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  केसकर  जी  ait  नहीं  ।

 जब  भी  श्रावक  होगा  चुनाव  विभागीय  चुनाव  समिति  जिसमें  भ्राकाशवाणी

 के  महानिदेशक तथा  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय
 के

 सित

 के  अतिरिक्त  कन्नड़  दो  ख्यात नामा

 साहित्य त्यकारों  को  भी  शामिल  किया  गया  किये  जायेंगे

 सरकारी  क्मेचारियों  के  ae  मकान

 I 23¥cq  श्री  कृष्णा चा यें  जोशी  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे  कि

 )  दिल्ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  मकानों  की  कमी  को  दूर  करने  क  लिये  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करने  की  स्थापना  करती  है  ;  ् झ्र गैर

 जनन  कितनी  राशि  =
 व्यय aਂ

 जायेगी  | PEXS-  में  इस  योजना पर  3  ि

 wast में
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 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  के  सभासचिव  पी०  एस०  दिल्ली

 में  निर्माण  कार्यक्रम  करके  ।

 लगभग
 पांच  करोड़

 रुपये  ।

 वनाधिकार  कब्जा  करने  वालों  की  बेदखली

 1१३४९.  श्री  कृष्णा चय  जोशी  :  क्या  श्रीवास  we  संभरण  मंत्री  यह  ॒  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार ने  ave A  में  सरकारी  निवास  स्थानों  पर  वनाधिकार  कब्जा  करने
 वालों

 ों
 को

 बेदखल  किया  और

 यदि  तो  बेदखल  किये गये  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कया थी  ?

 1  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  सभासश्िव  पी०  एस०

 हां  ।

 १३७  मकानों  पर  अ्रनधिकार  कब्जा  करने  वाले  व्यक्तियों  को  बेदखल  किया  गया  था  ।

 प्रलेखित  चलचित्र

 १३४५०.  श्री  भक्त  दिन
 :  सूचना  प्रसारण  मंत्री  निम्न  श्राशय का  एक  विवरण

 लोक-सभा  पटल पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 {
 \  PEUY—¥E  के  वित्तीय वर्ष  में  कितने  प्रलेखीय  चलचित्र तैयार  गये  ;

 वे  किन-किन  विषयों  पर  थे  ;  ate

 वें  किन-किन
 भाषाओं

 में  तैयार  किये  गये  ?

 सूचना  प्रसारण मंत्री  एक  वक्तव्य  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ६५]

 श्री  भक्त  दन :
 PRxe.

 {  श्री  कृष्णाचाय जोशी  :

 योजना  मंत्री  २६  १९४५६  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ३६७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  कर्मचारियों  की  समिति  द्वारा  की  गई  अन्तरिम  सिफारिशों

 पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  संगत  निर्णयों की  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  रखी  जायेगी ?

 इंजीनियरिंग  सम्बन्धी योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  कौर

 कर्मचारियों  की  समिति  की  भ्रन्तरिम  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हम्ना है  ।  आशा  की  जाती  है  कि

 यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  पेश  करेगी  |  समिति  की  रिपोर्ट  और  उस
 पर

 सरकार  का  निर्णय  दोनों

 सुदन के  सामने  रखे  जायेंगे  ।

 रही  रुई  से  बसे  कम्बल

 BRAR-  श्रीमती इला  पालचौथरी  :  क्या
 वाणिज्य

 और
 उद्योग  मंत्री

 यह
 बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 क्या  रही  रूई  से  कम्बल  बनाने  के  उद्योग  को  सरकार  से  कोई
 सहायता  मिलती है  ;

 ——  लि

 अंग्रेजी  में
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 यदि  at,  तो  उस  सहायता  का  स्वरूप  कया  और

 वर्ष  में  ऐसे  कूल  कितने  कमबलों  का  उत्पादन  होता हैं  ?

 वाणिज्य  कौर
 उद्योग  तथा  लोहा  और  इस्पात  मंत्री

 टी०  टी०  :

 रही  रूई  से  कम्बल  बनानें  वालें  निर्माताओं  को  कोई  विशेष  सहायता नहीं  दी  जाती  है

 निश्चित  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।  यह  समझा  जाता  है  कि  PeUY  में  संगठित सूती  मिलों

 द्वारा  किया  गया  कुल  उत्पादन  लगभग  १६०  लाख  गज़  था  ।

 विदेशी  पत्र  प्रतिनिधि

 1१३४४.  सरदार  इकबाल  सिंह
 सरदार  श्रकरप री

 कया  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५५-५६  में  नई  दिल्ली  में  पत्रों
 के  प्रत्येक  देंश  के  कुल  कितने  मान्यता  प्राप्त

 प्रतिनिधि  ax

 इसी  रवि  में  विदेशी  पत्रों  के  प्रतिनिधियों  अथवा  संवाददाता
 [

 के  रूप  में  कार्य कर

 रहे  भारतीयों  की  कुल  संख्या  कितनी  थी  ?

 3

 ate  प्रसारण  मंत्री  Paget)  :  ३१  PEXQ  विदेशी
 पत्रों

 के

 द  प्रतिनिधियों  को  भारत  सरकार  के  केन्द्र-स्थान  में  संवाददाताओं  के  रूप  में  मान्यता

 प्राप्त  जिनका  विवरण  इस  प्रकार  है  :

 उस  देश  का  नाम  जिसका  ag  विदेशी-पत्र  है  मान्यता  प्राप्त  सं  वाददाताश्रों  की
 संख्या

 श्रीलंका

 चीन

 पूर्वी
 श्रमिक

 फिनलैण्ड

 जमाने

 इज़राईल

 पाकिस्तान

 दक्षिण  भ्र फ़ीका

 स्विट्जरलैण्ड  आर  नाव

 स्विट्जरलैण्ड  शौर  कनाडा

 भ्

 ब्रिटेन  site  अ्रमरीका

 अ्रमरीका

 सोवियत  समाजवादी  संघराज्य  प्

 यूगोस्लाविया
 a

 जोड़
 :

 ate  में
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 उपरोक्त  में  से  २४  भारतीय  थे  जो  १३  समाचार  पत्रों  ौर  समाचार  भ्र भि करणों का

 प्रतिनिधित्व करते  थे  ।

 टिप्पणी  विदेशी  पत्रों  में  विदेशी  समाचार  पत्रों  श्र  पत्रकारों  के  तिरी  विदेश  समाचार

 प्रसारण  टेलीविजन  संगठन  भी  शामिल  है

 सरकारी  विज्ञापन

 PRAY  सरदार  इकबाल  fag
 सरदार  श्रकरपरी

 सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कुल  कितने  विदेशी  समाचार  पत्रों  को  PEUY  में  सरकारी  विज्ञापन  दिये  गये  ग्रोवर

 उनको  कितनी  राशि  wer  की  गयी  थी
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  पर्यटकों  क़ो  प्रकृष्ट  करने  के  लिये  ६८

 विदेशी  समाचार  पत्रों  जिनमें  यात्रा र  व्यापारिक  प्रकाशन  भी  शामिल  wiz

 हथकरघे  के  सामान  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये  ७  समाचार  को  विज्ञापन  दिये  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  की  कौर  से  भी  दो  wea  पत्रों  को  विज्ञापन  दिये  गये  थे  |

 2,9 &, S9a—2 Ro  |

 आद्योगिक  सम्पत्तियां

 1१३४६.  श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  सरकार  PEUE-UE  में  पटना  कौर  दरभंगा  में  दो  औद्योगिक

 सम्पत्तियों  की  स्थापना  करने  की  प्रस्थापना  करती  है

 यदि  तो  इन  दोनों  सम्पत्तियों  की  कुल  प्राक् कलित  लागत  कितनी  ;

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  सम्पत्तियों  के  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जायेंगी
 ?

 श्र  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी )

 हां
 ।

 इन  दोनों  योजनाओं  के  ब्यौरेवार  प्रावकलनों  की  ait  बिहार  सरकार  के

 पास  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  फिर  भारत  सरकार  इन  सम्पत्तियों को  कुल  मुख्य  दीर्घ  कालीन  ऋण

 के  रूप  में  राज्य  सरकार  को

 बर्मा  में  भारतवासी

 १३५७.  श्री  रघुनाथ सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बर्मा  में  भारतीयों की  संख्या  कया  है  ;

 उनमें  से  अरब  तक  कितने  भारतीय  बर्मा  के  नागरिक  बन  चुके  हैं

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  बर्मा  में  भारतीयों

 की
 ठीक  संख्या  का  पता  नहीं  है

 ।
 बर्मा  सरकार  ने  भी  ऐसे  आंकड़े  प्रकाशित  नहीं  किये  हैं

 ।  लेकिन
 तु माने थि

 है  कि  बर्मा  में  करीब  छः  सात  लाख  मूल  भारतीय  हैं  ।

 कुछ  महीने  बर्मा  सरकार  ने  हमारे  राजदूतावास  को  इत्तला  दी  थी
 कि

 am
 स

 द
 भारतीयों  मानि

 BIT BR Dine =  ललता  ि
 रे,७३१

 भर  ३१
 हैं

 ।
 बर्मा  सरकार  से  अब  तक  के  नननपरनिणणण  देने  के  लिये  प्रार्थना  की  गई

 अंग्रेजी  में
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 आद्योगिक  विस्तार  सवा  कन्द

 1१३४८.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  sar  वाणिज्य ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  छोटे  उद्योगों  की  क्षेत्रीय  सेवा  संस्थानों  द्वारा  किन्हीं  प्रौद्योगिक  विस्तार  सेवा  ल क्न्द्र ो

 की  स्थापना  करने  की  प्रस्थापना  की  गयी  भ्र ौर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ate  वह  किन  स्थानों  पर  स्थापित किये  जायेंगे  ?

 शर  उद्योग  तथा  लोहा  झ्र  इस्पात  मंत्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी )

 जी

 यह  मामला  wet  विचाराधीन है  ।

 पैमाने के  उद्योग

 1₹३४५९.  श्री  कृष्णा चा ्य  जोशी  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विकास ADT  आयुक्त  के  कार्यालय  के  जाच seo  दल  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  पर  प्रतिवेदन

 तैयार किये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  छोटे  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  दल  ने  भ्रध्ययन  किया है  ;  कौर

 दल  को  मुख्य  सिफारिशें क्या  हैं

 वि  णिज्य
 शर  उद्योग  तथा  लोहा  शर  इस्पात  मंत्री  टी०  टी०

 कृष्णमाचारी

 (*)  al  |

 खेल  के  सीने  की  मशीनें  कौर  उनके  कौर  चमड़े के  जूते  ।

 मुख्य  सिफारिशों का  सम्बन्ध  (  १)  औद्योगिक  विस्तार  केन्द्रों  के  खोले  (२)  व्यवसाय

 संगठनों  सहकारी  समितियों  की  स्थापना  किये  (३)  फैक्टरी के  स्थान कच्चे

 माल  के  संभरण का  उपबन्ध करने  से  है  ।

 प्रेस  सूचना  विभाग  इन्फारमेदान  ब्यूरो )

 1१३६०.  श्री  बी०  एस०  द
 :

 क्या  सूचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  य  ह  बताने  की
 कृपा  करगे

 कि  :

 क्या  सारे  राज्यों  में  प्रेस  सूचना  विभाग  की  स्थापना की  गई  है  ;  कौर

 राज्य  पुनर्गठन  aah  के  ध्यान  में  रखकर  वहां  के  कौर  व्यय  में  कितनी

 कमी  होगी
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  प्रेस  सुचना  विभाग  के
 शिक  केन्द्र  राज्य-वार  स्थापित  नहीं  किये  जाते  हैं  बल्कि  वे  समाचारपत्रों  भारतीय

 भाषा  के
 समाचारपत्रों

 की  श्रावश्यकतानुसार स्थापित  किये  जाते  हूँ  ।  इसलिये  कम  करने  का  कोई  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होता  है  |  वस्तुतः
 भारतीय  भाषाओं  समाचारपत्रों  कौर  पत्रकारों  शझ्रावश्यकताओओं को

 ध्यान  में  रखते  हुये  इसका  विस्तार  करने  का  विचार  है
 ।

 ना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इस  समय  प्रादेशिक  केन्द्र  निम्नलिखित  हैं  :

 बम्बई--मराठी  att  गुजराती

 शर  उड़िया

 मद्रास--तमिल  कौर  तेलुगू

 एरणाकुलम--मलयालम

 बंगलौर--कन्नड़

 लखनऊ  केन्द्र)--हिन्दी

 जालंधर---पंजाबी

 हिन्दी  श्र  उर्दू  सूचनायें  दल्ली  से  जारी  की
 जाती

 है
 ।

 श्रासामी  कौर  उड़ीया  की  सूचना  में  थी  करता

 लाने  के  लिये  इन  भाषाओं  के  विभागों  को  गौहाटी  व  कटक  में  स्थापित  करने  का  निश्चय
 किया

 गया  है  ।

 एलुमिनियम  के  कारखाने

 ह
 मि

 श्री  बी०  एस०  मृति  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने

 एलुमिनियम  के  कारखाने  स्थापित  किये  भ्र ौर

 यदि
 तो  वे  कारखाने  कहां-कहां  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 वाणिज्य  ate  उद्योग  तथा  लोहा  wie  इस्पात  मंत्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी )

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 एलुमिनियम  उद्योग

 श्री  बी०  एस  मति  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क  29८  ह

 क्या  राज्य  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  आध्  एलुमिनियम के

 उद्योग  के  विकास  की  कोई  योजनायें  प्रस्तुत  की  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  पर  निश्चय  किया  कौर  उन  पर  अनुमानित  व्यय  कितना

 ite  उद्योग  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री
 ,  ०  टी०  कृष्णमाचारी )

 भारत  सरकार  को  किसी  ऐसी  योजना  का  पता  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मैसूर  की  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना

 1१३६३.  श्री  सादिया  गोवा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  safe  में  मैसूर  में  किन-किन  उद्योगों  का  विकास  किया

 क्या  कच्चा  फिल्म  उद्योग  भी  उनमें  से  एक

 (7)  इस
 प्रयोजन  के  लिये  कितनी  राशि  दी  गई

 है  ?
 ren

 मूल
 अंग्रेज़ी  में
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 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०  :  श्र  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]

 नही ं।

 ग्राम  तथा  कटोर  उद्योग

 1१३६४.  श्री  बूवराघस्वामी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अखिल  भारतीय

 खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 ats  ने  किन-किन  ग्राम  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  वित्तीय  तथा  न्य  प्रकार की

 सहायता  देने  के  लिये  सरकार  से  सिफारिश  की  है  ?

 मंत्री  Fo  सो०
 :

 खादी

 हाथ  से  तैयार  किया  gar  कागज़
 ताड़  गड़

 ग्राम  तेल-उद्योग

 घान  को  हाथ  से  कटना

 कुटीर  उद्योग

 9.  अ्रखाद्य  तेलों  से  साबन  तैयार  करना

 रेशे

 आटे की  चक्कियां

 १०  शहद  की  मक्खियां पालना

 ११  मिट्टी के  बतन

 १२  ग्राम  चमड़ा  उद्योग

 रे  गड़  तथा  खांडसारी  |

 रेशम  उद्योग

 1१३६५.  श्री  बी०  एस०  मूर्ति
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रा  राज्य  में  रेशम  उद्योग  को  उन्नत  करने  के  लिये  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना

 में
 कितनी

 राशि  आवंटित की  गयी  है  ;

 उसके  लिये  क्या  क्या  योजनायें  बनायी  गयी  हैं  ;  शरर

 उसमें  कितने  लोगों  को  काम  दिलाया  जा  सकेगा
 ?

 उत्पादन  मंत्री  Fo  सी०  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  प्रा  राज्य  में  रेशम
 उद्योग  को  उन्नत  करने  के  लिये  अ्रस्थायी  रूप  से  20.0  लाख  रुपया  भ्रावंटित किया  गया था  ।

 एक़  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  ग्रांट  सरकार  द्वारा  तैयार की  गयी
 कौन सी  योजना

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  सम्मिलित  की  गयी
 है  ।  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध

 संख्या  ६७]

 लगभग  १६,८००  लोग

 प्याज़  तथा  मिर्चों  का  निर्यात

 1१३६६.  श्री  बवराघस्वासी  :  कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  प्याज़ तथा  मिर्चों  की  वर्तमान निर्यात  अ्रनुज्ञा्नों

 के  मान्य  रहने  की  वधि  को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है

 भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  at,  तो  यह  प्रविधि  कितनी  बढ़ाई  गई  है

 इस  भ्र वधि  के  लिये  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ;  कौर

 किन-किन  राज्यों  से  और  कितनी-कितनी  मात्रा  में  प्याज़  तथा  निर्यात  की  जायेंगी  ?

 site  उद्योग  तथा  लोहा  शौर  इस्पात  मंत्रो
 टी०

 टी०  :

 दा

 जुलाई--दिसम्बर awe  के  लिये  प्याज़  तथा  मिर्चों  के  कोटे  के  मान्य  रहने  की  अवधि

 WAT  १९४५६  के  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 oad
 अपेक्षित  जानकारी  एक्का  सज  दर  चाव  SQt  2

 किया  wert  ar  शीघ्रातिशीघ्र  सा  ्  पटल  पर  रख दी

 जायेंगी  |
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 लोक-सभा
 वाद-विवाद

 २  —— Frat  के  भ्र ति रिक्त

 कार्यवाही
 )

 बय  थ

 लोक-सभा

 २३  PEUX

 लोक-सभा  साढ़े  दस  समवेत हुई

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 Wala

 भाग  १)

 ११-३२  म०  Jo

 ara  मंत्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  २१  REXQ  को  सभा

 के  समक्ष  उपस्थापित  किया  सहमत  है  ।”

 fat  कामत  )  मैं  इस  पर.एक  संशोधन  प्रस्तुत  करता हूं  क्योंकि यह  प्रस्ताव

 मुझे  श्राज  प्रात:काल  मिला  इसलिये  मैं  इससे  पूरे  संशोधन  प्रस्तुति  कर
 सका

 |

 paca  महोदय
 :

 यदि  बीच  में  कोई  इतवार  at  जाये  ती  मैं  इस  प्रकार  की व्यवस्था  करूंगा

 कि  प्रस्ताव  इतवार  के  को
 प्राप्त

 हो  सके |

 श्री  कामत
 :

 ठीक  यह  बहुत  भ्रच्छा  होगा  ।  ऐसी  व्यवस्था  हम  दोनों  के  लियें ही  अच्छी

 होगी  ।

 महोदय
 :
 माननीय सदस्य  को  संसद्  तथा

 प्रशासनिक  सेवा का  इतना  अधिक  अनुभव

 होते हुए  भी  ag  सोच  समझ  कर  नहीं  बोलते  |  उन्हें  सोच  समझ  कर  बोलना  चाहिये  |

 श्री  कामत
 :

 हम  दोनों  के  लिये  भ्रमणी  होगी  कहने  सें  मेरा  areas  यह  था  कि  यह  मेरे  तथा

 आपके  सचिवालय  दोनों के  लिये  अच्छी  होगी ।

 ७०५
 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपका  तात्पयें

 था
 कि

 मैं
 भी

 इस  प्रस्ताव  के  दूसरे  पतलूनों  को

 q  ख  सकता  जैसे  qa  भी
 यह

 सब
 कुछ

 देखना  चाहिय े।  इस  प्रकार की  बात  कहना  विल्कुल  अनुचित

 मं
 ~

 =

 M121LSD~1
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 २६०८  नियम  €२  के  पहले  परन्तुक  २३  FEXE

 के  निलम्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  अध्यक्ष  महोदय  |

 है  ।  सदस्य  को  या  तो  अपने  शब्द  वापिस  लेने  राज  के  लिये  सभा  के  बाहर  चले

 जाना  चाहिये  ।

 श्री  कामत  मैं  सभा  से  जा  रहा  हूं  ईश्वर  आपको  सन्मति  दे  ।

 इसके  च्  श्री  कामत  सभा  से  उठकर  चले  गये  |

 श्रिया  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  यहਂ  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  २१  १९४५६  को

 के  समक्ष  उपस्थापित  किया  सहमत  है  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 नियम  €२  के  पहले  परन्तुक के
 निलम्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 गश्ध्यक्ष  महोदय  :
 अब  मैं  गह-कार्य  मंत्री  से  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  को  कहूँगा  |

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  उत्तर-पूर्व  )
 :  गृह-कार्ड  मंत्री  के  भाषण

 देने  पूर्व  मैं  एक

 भ्रौचित्य  प्रद  उठाना  चाहता  हूं  |

 श्रिया  महोदय  :
 औचित्य  प्रशन  गृह-कार्य  मंत्री  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने के  पश्चात्  ही  उठाया

 जा  सकता  क्योंकि  इसमें  तब
 तक

 शभ्रौचिन्य
 प्रदान  नहीं  उत्पन्न  हो  सकता है  जब  तक  इस  प्रस्ताव

 को  कोई  ऐसा  व्यक्ति  प्रस्तुत  न  करें  जो  सभा  का  सदस्य  न  हो

 श्री  साधन  गुप्त  दक्षिण-पूर्वे  )  :  गृह-कायें मंत्री  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये

 किस  प्रकार सक्षम  हैं  ?

 महोदय  :  जल्दी  करनें  की  झ्रावश्यकता  नहीं  हैं  |

 श्री  एस०  एस०  मोरे  मैं  एक  बात का  स्पष्टीकरण  करना  हता  हूं  कि  क्या

 झ्रापने इस  प्रस्ताव  पर
 अपनी  अनुमति दे  दी  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपनी  सम्मति  दे  दी  है  ।

 मंत्री  जी०  बी०  मैं  आ्रापकी  अनुमति  से  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना

 चाहता हूँ  कि  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  संयुक्त  समिति-को  सौंपा  जाय  कौर  इसके  साथ  ही  मैं  झ्रापकी

 watt  से  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं
 :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  £२  के  पहले  परन्तुक

 का
 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  staged  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर

 लागू  होना

 निलम्बित  किया  जाय  हैै

 श्रीमती  जम्मू  स्वामीनाथन  :  संयुक्त  समिति  में  कोई  भी  महिला  सदस्या  नहीं

 ली  गई  इसका  क्या  कारण  है  ?

 महोदय :  माननीय  सदस्या  को  प्रभी  यह  नहीं  पूछना  चाहिये  ।  मैं  सभा  को  यह  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  जब  किसी  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिये  भ्रध्यक्ष  की  सम्मति  की

 होगी  तो  मैँ  कार्य-सूची  में  ही  यह  लिखे  जाने  की  व्यवस्था  कर  दूंगा  कि  इस  सम्बन्ध में
 भ्रध्यक्ष
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 के  निलम्बन के  बारे  प्रस्ताव

 की  सम्मति  प्राप्त  कर  ली  गई  है
 ।  माननीय

 गृह-कार्य  मंत्री
 ने  १७  को  इस  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत

 किये

 जानें के  सम्बन्ध  में  मेरी  सम्मति  थी  कौर  मैंने  उसी  दिन  सम्मति दें  दी  थी
 ।  औचित्य  प्रश्न  तभी

 उठाया  जायेगा  जब  कि  सभा  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  औचित्य  प्रश्न  सुनने  के  परचात् ही मैं प्रस्ताव ही  मैं  प्रस्ताव

 को  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  यदि  मैं  औचित्य प्रशन  से  सहमत  हूँगा  तो  में
 उसे  सभा

 के  समक्ष  प्रस्तुत

 नहीं  करूंगा  ।  इसलिये  सदस्यों  को  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत करने

 के  पश्चात् मैं उनके भ्रौचित्य मैं  उनके  प्रौचित्य  प्रशन  सुनूंगा |

 पंडित  जी०  बी०  पन्त :  नियम  €२  (३)  के  परन्तुक  के  यदि  किसी  विधेयक
 एस

 मामले  हों  जो  कि  संविधान  के
 वित्तीय  मामलों

 से
 सम्बन्धित  उपबन्धों

 के
 हथीन  ara  तो  उन्हें

 संयुक्त  समिति  को
 नहीं  सौंपा

 जा  सकता है
 ।  मेरे  विचार

 से  इस
 विधेयक

 में
 कोई  ऐसे  मामले

 नहीं  ह  जो  कि  अत्यघिक  महत्वपूर्ण  किन्तु  धारा  २०,  ७८,  तौर  ८८  वित्तीय  परिधि  की  सीमा
 ~ aN

 को  स्पर्श  करतें  हैं  ।  ऐसी  स्थितियों  में  मे  रे  विचार से  इस  परन्तुक  का  निलम्बन  वांछनीय  होगा
 |

 इस  विधेयक  में  एक  श्रसाघारण महत्व  की  ata  का  जिक्र  इसके  साथ  संविधान  )

 विधेयक  का  भी  सम्बन्ध  है  जो  कि  मेंने  १८  तारीख  को
 लगभग

 इसी  प्रस्ताव  के  साथ  सभा  मं

 प्रस्तुत  किया
 था  |

 सभा
 की

 यह  प्रथा  रही  हैं  कि  वह
 संविधान  में

 |
 संशोधन  करने  वाले  विधेयकों  को

 संयुक्त  समिति  को  सौंपती  है  ।  साथ  ही  केवल  इन  दोनों  विधेयकों  के  विषय  ही  एक  से  नहीं  हैं

 अपितु  दोनों  लगभग  भिन्न  ऐसी  स्थिति  में  जब  वें एक  दूसरे से  पृथक  न हो  सकें  तो  यह  वांछनीय

 @  कि  दोनों  विधेयकों  को
 प्रवर  समिति

 को
 सौंप  दिया  जाये

 ।
 हम  चाहते  तथा  सभा  की  भी  यह

 इच्छा  है--कि  इन  मामलों  का  अन्तिम  रूप से  निपटारा  किया  जाय  कौर  यह  विधेयक  यथोचित

 विधि से  शीघ्रातिशीघ्र  भ्रस्तिम  स्थिति  में  पहुंच  जाय  ।  इसी  प्रक्रिया  में  शीघ्रता  करने  के

 लिये  सभा  ने  कुछ  दिन  ga  संविधान  के  अनुच्छेद  ३  का  संशोधन  किया  था  ।  मेरे  विचार से  कार्य

 मंत्रणा  समिति  ने  भी  इस  पर  विचार  किया  ake  उन्होंने  ad  सम्मति  से  यह  निर्णय  किया

 कि  sat  नियम का  निलम्बन  कर  दिया  जाय  ।  इसलिये  यह  विधेयक  दोनों  सभाश्रों  की  व्यक्त

 समिति  को  सौंपा  ज़ा  सकता  हैं  ।  इसलिये  मैँ  यह  fara  भ्राग्रंह  करूंगा  कि  इस  नियम  का  निलम्बन

 कर  दिया जाय  ate  वह  विधेयक  व्यक्त  समिति को  सौंप  दिया  जाये  |

 महोदय  :  अब  माननीय  सदस्य  यदि  कोई  औचित्य  प्रदान  उठाना  चाहें  तो  ve

 सकत ह  |

 एच०  एन०  मुकर्जी
 :  मे  रा  औचित्य  प्रश्न दो  बातों के  ऊपर  आधारित है  |  पहिला set  यह  है

 कि  नियम  YoR B® WAIT के  अनुसार  केवल  इस  सभा  का  कोई  सदस्य  ही  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  रख  सकता

 किन्तु  गृह-किये  मंत्री  इस  सभा  के  सदस्य नहीं  हैं  ।  संविधान  की  धारा  ८८  के  भ्रमित  भी  मंत्री  केवल

 जानकारी दे  सकता  है  अथवा  भाषण दे  सकता
 किन्तु  प्रस्ताव

 प्रस्तुत नहीं  कर  सकता  है  ।  सभा के  किसी

 नियम  का  निलम्बन  करने  का  प्रस्ताव  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  द्वारा
 नहीं  किया  जा  सकता  है  जो  वस्तुतः

 सभा  का  सदस्य
 न  हो  ।

 यदि  कोई  अन्य  व्यक्ति  सरकार
 की

 कौर  से  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करेगा तो  मेरा

 विचार
 हूँ  इसे  स्वीकार  कर

 लेगो  ।  किन्तु यह  प्रथा  लोकतंत्रात्मक सरकार  के  लिये  बहुत  बुरी  है  ।

 यदि  सरकार
 बार-बार  इस  प्रकार  की  बैध  सहायता  की  अपेक्षा  करती  है  तो  इसका  दायित्व  सभा  पर  ही  है

 कि
 उसने  नियमों

 में  ऐसी  गम्भीर त्रुटि  रखी
 ।

 मेरी  श्रापत्ति  प्रकार की  जिस  पर  मैं  चाहता

 हूं  कि  आप
 maar  निर्णय दें  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय :  इस  समय
 सभा

 के  समक्ष राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  संयुक्त  समिति  को  सौंपे

 जाने  के  प्रस्ताव  के  नियम
 &y

 के  पहले  परन्तुक  के  निलम्बित
 किये

 जाने  का  प्रस्ताव  है

 चली  अंग्रेजी  में
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 के  निलम्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 [  श्रेय  महोदय |
 नियम को  इसलिये  निलम्बित किया  जाना  है  क्योंकि  उसके  अनुसार  किसी  वित्तीय  विधेयक को  संयुक्त

 समिति  को  सौंपे  जाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  माननीय  गह-काय॑  मंत्री  कहा  हैँ  कि

 इस
 विधेयक

 में  कुछ  खंड  ऐसे  हैं  जिनका  वित्तीय  प्रभाव हो  सकता  है
 |

 इसलिये  सावधानी  के
 तौर

 पर

 उन्होंने  इस  नियम  के  निलम्बन  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  माननीय  सदस्य  अपना  विचार  प्रकट  कर  पक तें त

 हैं  शौर  इस  पर  शभ्रापत्ति  कर  सकते  हैं  कि  यह  प्रस्ताव  भ्र ग्राह्म  है--चाहे इस  आधार  पर  कि  माननीय

 गृह-काਂ  मंत्री  इस  सभा  के  सदस्य  नहीं  हैं  या  किसी  अन्य  पर  ।  जहां तक  इस  प्रस्ताव का  सम्बन्ध

 उन्हें  दूसरा  मौका  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 पश्न  एच०  एन०  मुकर्जी
 :

 संविधान  में  यह  उपबन्ध  है  कि  धन  विधेयक  राज्य  परिषद  में

 स्थापित  नहीं  किया जा  सकता  ।  धन  विधेयक  की  परिभाषा  अनुच्छेद  ११०  में  दी  गई  फिर

 PAN  में  यह  कहा  गया  है  कि  अनुच्छेद  ११०  के  खंड  (१)  के  से  तक  के  उपखंडों  में  उल्लिखित

 विषयों में  से  किसी  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाला  विधेयक  या  संशोधन  राष्ट्रपति  की  सिफारिश के  बिना

 पुरःस्थापित या  प्रस्तावित  न  किया  जायेगा तथा  ऐसे  उपबन्ध  करनें  वाला  विधेयक  राज्य  परिषद् में

 पुरःस्थापित  न  किया  जायेगा  |  नियम  में  यह  कहा  गया  है  कि  विधेयक  जब  पुरःस्थापित  किया  जायें

 तब  या  उसके  बाद  किसी अवसर  भार साधक  सदस्य  अपने  विधेयक  के  बारे  में  निम्न  प्रस्तावों  में  से

 कोई  एक  प्रस्ताव कर  अर्थात :

 “(3)  कि  परिषद्
 की

 सहमति  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  को  सौंपा
 ी

 कौर  पहिले  परन्तुक  में  कहा  गया  है
 :

 खंड  (३)  में  निर्दिष्ट  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  किसी  ऐसे  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  नहीं  किया

 जायेगा  जिसमें  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  ११०  के  खंड  (१)  क  उपखंड  से

 में  उल्लिखित  विषयों  में  से  किसी  के  लिये  उपबन्ध  हो  4.0

 यह  विधेयक  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिस पर  संविधान  के  उपबन्धों के  प्रनुसा  और  सभा  के

 के  पहलें  इस  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिये

 कृष्ण सवा मी
 :  मे  जो  औचित्य  प्रश्न  उठाना  चाहतां  हूं  वह  यह  है

 :
 क्या  इस

 मामले में  नियम  निलम्बित  किया  जाना  चाहिये  कौर  क्या  भ्रध्यक्ष  महोदय को  निलम्बन  के  प्रस्ताव

 पर  सम्मति देनी  चाहिये  ।  निलम्बन तो  केवल  तभी  किया  जाना  चाहिये  जब  कोई  कौर  चारा  हीन

 हो  ।  यह  नियम  सभा की  नियम  समिति  को  सौंपा जाना  चाहिये  |  नियम  समिति  के  निर्णय  के  बाद  हम

 यह  फैसला  कर  सकते हैं  कि  इस  मामले  में
 क्या

 कायंवाही  की  जानी  चाहिये  ।  यदि  इसी  प्रकार

 बार  नियम  निलम्बित  होता  रहा  तो  करें  उदाहरण  कायम  हो  जायेंगे  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे :  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  प्रस्ताव  दो  कारणों  से  नियम  विरुद्ध है  ।  नियम

 YoR  में  यह  कहा  गया  है
 कि

 अध्यक्ष
 की

 सम्मति  प्रस्ताव  कर  सकेगा
 कि

 सभा  के  समक्ष

 किसी  खास  प्रस्ताव पर  किसी  नियम  का  लागू  होना  निलम्बित कर  दिया  जाये  क  ७  eve  नियम

 का  लागू  होना  निलम्बित  किया जा  सकता,है  ।  परन्तु इस  प्रस्ताव  में  तो  यह  कहा  गया  है  कि
 नियम

 २  पहला  निलम्बित  कर  दिया  जाये  ।  मेरे  कहने  का  अभिष्ाय: यह है कि यह  हैं  कि  किसी  नियम

 के  किसी  भाग  विशेष  के  निलम्बन का  प्रस्ताव  कैसे  किया  जा  सकता  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  प्रस्ताव  संविधान  की  भावना  के  प्रतिकूल  है  ।  यदि  श्राप  दूसरे  सदन

 को
 भी

 इन
 मामलों

 में  समान  दर्जा  देना  चाहते  हैं  तो  सबसे  भ्रच्छा
 तरीका  यह

 हैं  कि
 संविधान

 कमल  अंग्रेजी  में
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 निलम्बन के  बारें  में  प्रस्ताव

 का  संशोधन  कर  दिया  जाये  ।  परन्तु  जब  तक  संविधान  ada  रूप में  है  उसकी  भावना  के  प्रतिकूल

 काय  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 जहां  तक  श्री  मुकर्जी  द्वारा  उठाये  गये  प्रदान  का  सम्बन्ध मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं
 ।  नियम

 २  में  शब्द
 की

 परिभाषा  दी  गई  है
 ।  का

 तात्पयं  लोक-सभा  के  सदस्य  से  है
 ।

 इन  प्रो

 में  गृह-कार्य  मंत्री
 लोक-सभा

 के
 सदस्य  नहीं  जब  वह  लोक-सभा के  सदस्य  ही  नहीं  हैं  तो  नियम

 ४०२  के  भ्रन्तगंत किसी नियम किसी  नियम  के  निलम्बन  का  प्रस्ताव  कैसे  कर  सकते  हैं  ।

 मुझे  ये  तीन  प्रश्न  उठाने  हैं  ।  मूझे  प्राया  है  कि  बाप  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  हमारे ये

 seq  उचित  हैं  या  नही ं।

 pat  राघवाचारी  :  सभा  को  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  नियम  €२ क

 पहले  परन्तुक  को  निलम्बित  करके  श्राप  स्वयं  संविधान  के  भ्रनुच्छेदों  को  ही  निलम्बित कर  रहे  हैं  ।

 संविधान में  दोनों  सदनों  कौर  उनके  विशेषाधिकारों  में  फर्क  रखा  गया  है  ।  हमारे  ऊपर  कुछ  संवैधानिक

 दायित्व हैं  यदि  हम  उन  दायित्वों को  किसी  कौर  को  सौंप  देंगे  तो  यह  एक  अनियमित  बात  होगी
 |

 कुछ  लोग  यह  कह  सकते हैं  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  ११७  mea तो
 केवल

 यह  कहा  गया

 है  कि  ऐसा  विधेयक  दूसरे  सदन  में  पुरःस्थापित  नहीं  किया  प्रतिबन्ध  केवल  पुरःस्थापन  पर  है

 eo  पर  नहीं  ।  परन्तु  मेरा  कहना यह  हैं  कि  सरकार  संविधान  की  भावना  का  सम्मान  क्यों

 नहीं  करती
 :?  पहिले  यह  विधेयक  इस  सभा  की  प्रवर  समिति  zat  नहीं  सौंपा  जा  रहा  है

 ?  प्रवर

 समिति  द्वारा  विचार
 किये  जानें

 के  बाद  दूसरें  सदन  को भी  विचार  करने  का
 मौका  मिलेगा

 नियम  82  का  परन्तुक  संविधान  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए ही
 सम्मिलित  किया  गया

 था
 ।  इसलिये सभा  को  इसके  निलम्बन  पर  राजी  नहीं  होना  चाहिये

 पंडित sat  दास  wera  मेरे  विचार  से  विवादास्पद  प्रश्न  बड़ा  सरल  है
 ।  जहां

 तक
 मैं  समझता  हूं  इस  सभा  अथवा  अन्य  सभा  के  प्रक्रिया  नियमों  का  केवल  एक  ही  प्रयोजन  है  कौर  वह

 यह  कि
 सरकार

 का  काय  अथवा  देवा  का  भली  भांति  चलते  रहना  चाहिय े।

 प्रश्न  यह  उठाया गया  है  कि  नियम  Yo  के
 अधीन

 शब्द  है ंजबकि  माननीय  गृह-कार्य
 मंत्री

 इस
 सभा

 के  सदस्य  नहीं  पहली
 आपत्ति  तो

 यह  है
 भ्र  दूसरी  यह  है  कि  इस  नियम  को  इसकी

 अच्छाइयों
 के  कारण  निलम्बित  नहीं  करना  चाहिये  |

 प्रथम
 के

 बारे
 में  मैं  सभा  का

 ध्यान  संविधान  के  भ्रनुच्छेद ८८  की  कौर  आकर्षित  करना

 चाहुंगा ।  प्रदान  यह  है
 कि

 क्या  मंत्री  की  हैसियत  से  उन्हें  इस  सभा  का  सदस्य भी  होना  चाहिये  atk

 तभी वह  कुछ  चीजें
 ava  अन्यथा  भी  कर  सकते  हैं  ?  मेरे  विचार से  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 ८८
 का

 तात्पयें
 यह  है

 कि  प्रत्येक  माननीय  भले ही  वह  इस  सभा का  सदस्य  हो  अथवा  इस

 सभा  में  उपस्थित  रह  सकता श्र  मत  देने  के  अतिरिक्त  Hae!  में
 भाग

 ले  सकता है

 श्री  ची  site  देशपांडे
 )

 :
 ag  तो  महान्यायवादी तक  कर  सकता  re

 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव
 :

 प्रदर  तो  यह  है  कि  वह  कार्यवाही  में  भाग  लें  सकता  है  अथवा  नहीं  ।

 उक्त  अनुच्छेद  में  कहा  गया  है
 कि

 इस  wea  के  द्वारा  मत  देने  का  अधिकार  नहीं  होता  ।

 विचार
 से  तो  इस  सबका  तात्ययं  यही  है  कि  उसे  कायंवाही  में  भाग  लेने  का  afer  है  ।  एक

 झर  नियम  है  जिसमें  विधेयक  के  प्रभारी  सदस्य  की  परिभाषा  दी  हुई  है  ।
 यए  एएतल्गएएल्एल्एएएएयगएएएतएइश्ल्स



 कप  नियम  €२  के
 पहले  गरजता

 '
 २३  gay

 के  निलम्बन के  बारें  में  प्रस्ताव

 1६. |  एस०  एस०  मोरे
 :

 किन्तु  नियम  ४०२  में  के  प्रभारी  सदस्यਂ का  उल्लेख  न  होकर

 सदस्यਂ की  बात  कही गई  है  ।

 ठाकुर  दास  भार्गव  :  तो  फिर  एक  नया  gee  यह  उत्पन्न होगा  कि  विधेयक  का  प्रभारी

 सदस्य  सभा  का  सदस्य  है  भ्रमणा  नहीं
 ।

 प्रक्रिया  नियमों  से  हम  संविधान  के  इस  अनुच्छेद की  प्रवहेलना

 नहीं  कर  सकतें
 ।

 कोई
 भी

 माननीय
 मंत्री  संविधान

 के  श्रनुसार  अधिकार  बता  कर  सकता  है

 कि  वह  इन  नियमों  से  बाध्य  नहीं है

 मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि
 यदि  संविधान

 के  अनुच्छेद  ८८
 को  इस  दृष्टि  से

 देखा  जाये  तो

 प्रत्येक  मंत्री को  भले  ही  वह  इस
 सभां

 का  सदस्य हो  अथवा  नहीं  कार्यवाही में  भाग  लेने  का  अधिकार

 है  ।

 जब
 मैं  संकल्प की  भ्रच्छाइयों  को  लेता  हूं  ।  जहां  तक  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  का  सम्बन्ध

 धन  विधेयक  वित्तीय  उपबन्धों  का  प्रश्न  केवल  कभी-कभी  ही  उठता है  |

 मै अरन्य  सदस्यों की  भांति ही  धन  विधेयकों  के  बारे  में  इस  सभा  के  झ्र धि कारों  को  बनाये

 रखने  के  पक्ष में  हुं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कुछ  माननोय  सदस्य बकौल  हैं  ।  उन्हें  यहां  इस  प्रकार  श्रन्तरबाधा उपस्थित
 करने

 की  अनुमति नहीं  दी  जायेगी  ।  जो  लोग  कुछ  कहना  चाहते हैं  वे  लिख  कर  बाद  में  दे  सकते

 हैं  किन्तु  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  बोलना  हो  चाहता हो  तो  पहले  मेरा  ध्यान  आकर्षित करे  कौर

 अ्रनुमति  मिल  जाने  पर  ही  बोले
 ।

 मैं  इच्छुक  सदस्यों  को  समझने पर  बोलने का

 दूंगा  किन्तु  वे  किसी  सदस्य  के  बोलने  के  साथ-साथ  टीका-टिप्पणी  न  करें  |

 ठाकर  दास  भागने  :  विधेयक  की  भअ्रच्छाइयों  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  मैं  इस

 ania
 से  प्रभावित नहीं  gar  हूं  कि  इस  सभा  के  अ्रधिकार छीने  जा  रहे  हम  तो  इस  बात  के

 इच्छुक हैं  कि  राज्य  पुनर्गठन  का  प्रश्न  ठीक  प्रकार  से  कौर  यथाशीघ्र  तय  किया  जाये  ।  क्या  इसका

 निबटारा  संयुक्त  समिति  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता
 ?

 नियम  ४०२  ऐसे  भ्र वसर ों  के  लिये ही  बना  है

 कि  देश  के  हित  की  रक्षा की  जा  निलम्बन का  सहारा  कभी-कभी  ग्रावव्यकता पड़ने  पर  ही

 लिया  जाता  है  ।  नियम  बनाने  वालों  ने  इस  चीज  को  केवल  भझ्रपवादस्वरूप  मामलों  के  लिये  ही  रखा  है  |

 ama  यदि  ऐसो  नौबत  ar  जाती  है  पौर  इस  नियम  का  निलम्बन  नहीं  किया  जाता  तो  फिर  लाभ  ही  क्या

 होगा ?  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  समय  तर  परिस्थिति  को  देखते  हुए  इस  नियम  का  निलम्बन

 करना  श्रनिवायें  है  ।  मित्र  की  दोनों  आपत्तियों  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  |

 fata  कार्य  मंत्री  :  बातें  कही  गई  हैं  ।  नियम  ४०२  के  सम्बन्ध  में

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  शझ्रध्यक्ष  की  aaa  से  कोई  भी  सदस्य  यह  प्रस्ताव कर  सकता  है  कि  किसी

 भो  नियम  को  निलम्बित  कर  दिया  जाय  ।  विधि-जन्य  ग्रा पत्ति  यह  की  गई  है  कि

 गह-कार्य  पत्री  इस  सभा के  सदस्य  नहीं  अतः  वह  कोई  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  के०  कण  बसु  क्यों  ?  यह  सच  है  |

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  ने  इस  बात  का  पहले  ही  काफी  उत्तर
 दे

 दिया  है
 ।  किन्तु

 ota  कठिनाई  कौ  बचाने  के  लियें  इस  सभा  के  सदस्य  के  रूप  यदि  आवश्यकता हुई  तो  निवेदन

 करूंगा कि  यदि  केवल  यहाँ  भ्रांति है  तो  इस  नियम  को निलम्बित  किया  जा  सकता  है  ।  यहां  बहुत

 से  सदस्य  ऐसे  हैं  जो  इस  सभा  के  सदस्य  हैं  ।  इस  विधि-जन्य  श्रापत्ति  पर  हमें  अपना समय  नष्ट  नहीं

 करना  चाहिये  ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 २३  अप्रैल  LEYS  नियम  €२  के  पहल  परन्तु  २६१३

 के  निलम्बन के  बारे  में  प्रस्ताव

 अरब  मैं  दूसरी  बात  को  लेता  हूं  जो  वास्तव  में  कुछ  महत्वपूर्ण है  ।  बहुत  से  लोग  यह  भूल  जाते

 हैं  कि  वित्तीय  विधेयक  ak  धन  विधेयक  में  कुछ  भ्रातृ  है  प्लोर  जहां  तक  राज्य-सभा  का  सम्बन्ध है

 वित्तीय  विधेयक  के  बारे  में  उसकी  शक्तियां  धन  विधेयक  से  भिन्न  हैं
 ।  संविधान के  झ्रनुच्छेद  ११०  (१)

 ं  धन-विधेयक की  परिभाषा  इस  प्रकार है

 भ्रध्याय  के  प्रयोजनों  के  लिये  कोई  विधेयक  धन  विधेयक  समझा  जायेगा  यदि  उसमें  निम्न

 लिखित  विषयों  में  से  सब  भ्रमणा  किसी  से  सम्बन्ध  रखने  वालें  अन्तर्विष्ट हों  1.0

 इन  विषयों का  उल्लेख  से  तक  किया गया  है  ।  किन्तु  यदि  कोई  ऐसा  विधेयक  हो
 जो

 केवल  इन  मामलों  का  उल्लेख  न  कर  प्रत्य  मामलों  का  भी  उल्लेख  करता  हो  तो  वह  धन  विधेयक  न  रह

 कर  वित्तीय  विधेयक  हो  जाता  जिसकी  परिभाषा  श्रनच्छेद ११७  में  दी  गई  है  ।  श्रनच्छेद  ११०

 (१) के  अ्रथें  में  यह  धन-विधेयक  नहीं  है  क्योंकि  इसमें  केवल  उन्हीं  मामलों  का  नहीं  अन्य

 मामलों का  भी  उल्लेख किया  गया  है  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  नहीं  कि  ऐसा  नियम  नहीं  है  ।  किन्तु  तथ्य  को  इतना  अधिक  महत्व

 दिया  जा  रहा  है  कि  हमें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  वित्तीय  विधेयकों  धन-विधेयकों

 क
 सम्बन्ध  में  राज्य-सभा  को  कौन-कौन  सी  शक्तियां  प्राप्त  हैं  ।

 धन-विधेयक  से  एक  ऐसा  विधेयक  जिसमें  न  केवल  करारोपण

 ate  के  बारे  में  ही  भ्रमित  भ्रमण  मामलों  का भी  उपबन्ध  होता  है  राज्य-सभा में  केवल

 विधेयक
 पुर  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  धन-विधेयकों  के  पारित  करने  के  बारे  में  संविधान  के

 भ्रनुच्छंद  Pok  में  एक  विद्वेष  प्रक्रिया का  सम्बन्ध  किया  गया  है  ।  मैं  समझता हुं  कि  माननीय  सदस्य

 यह  जानते  होंगे
 ।

 किन्तु  जहां  तक  वित्तीय-विधेयक का  सम्बन्ध  केवल  बात  को  छोड़  कर  कि  राष्ट्र
 पति  की  सहमति  बिना  ऐसे  विधेयक  राज्य-सभा  में  पुरःस्थापित  नहीं  किये  जा  इसके  अतिरिक्त

 राज्य-सभा  को  शक्तियों  की  कोई  परिसीमा  नहीं
 है  ।

 में
 इस  सभा  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वस्तुतः  वर्तमान  नियम  €२  हमारे  अधिकारों  के  लिये

 एक  उपरोध  है  |
 जैसा  यह  नियम  इस  समय  है  उससे  हमें  वित्तीय  विधेयक का  व्यक्त  समिति  को  सौंपने

 का  अधिकार  नहीं  है  जबकि  दूसरी  सभा  को  भी  यह  अधिकार है  ।  वित्तीय  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 सपना  झावइ्यक नहीं  है  ।  इस  सभा  को  यह  अ्रधिकार है  कि  वहू  चाहे तो  वित्तीय  विधेयक को  संयुक्त
 समिति

 को  सौंपे  कौर  न  चाहे  तो  नहीं
 ।

 यह  नियम  उदाहरण  के  लिये  इस
 मामले  में  उस  शक्ति  पर

 उपरोध है  ।  हम  समझते हैं हैं  कि  विधेयक को  प्रवर  समिति को  सौंपने  से  किसी  लाभदायक  प्रयोजन

 की
 सिद्धि

 नहीं  होगी
 क्योंकि

 यहां  से  पारित  हो  जाने  के  वह  राज्य-सभा में  जाता  जो  दूसरी

 प्रवर  समिति
 को  नियुक्ति

 करता  है  क्योंकि उसे  भी  जिस  प्रकार  वह  चाहे  किसी  विधेयक को  निबटाने

 का  अधिकार  प्राप्त  मैं  माननीय  सदस्यों  से  इस  बात
 में  सहमत  हूँ  कि

 हमें  पनी  सारी  शक्तियों

 का  उपयोग करना  चाहिये  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  नियम  बनाने  वालों  के  घ्यान  में  यह  महत्वपूर्ण
 चीज

 क्यों
 नहीं  यह

 नियन्त्रण
 केवल

 धन-विधेयकों
 कौर  वित्तीय  विधेयकों  में  ही  लागू  किया  जाना

 चाहिये था  ।  उपबन्ध यह  होना  चाहिये  था कि  हम  प्रवर  समिति  को  इसे  सौंपे  या  न  सौंपें  ।  केवल

 विधेयक को  हम  संयुक्त  समिति
 को  नहीं  सौंप  सकते  ।  किसी ने  भी  यह  सुझाव  नहीं  दिया  कि

 कोई

 अधिक  समय  देना  चाहता  है  ।  इस  प्रकार के  मामल  में  नियमों  में  संशोधन  करने

 का  एकमात्र  वैकल्पिक  उपाय  यह  है  कि  उस  नियम  को  निलम्बित  कर  दिया  जाये  ।

 a  nn आचार्य  कृपा लानी  :  क्या  नियम  के  कुछ  भाग  को  निलम्बित  सकते  हैं
 ?

 wait  में



 २६१४  नियम  €२  के  पहले  परन्तुक  २३  ZENE

 के  निलम्बन के  बारे  में  प्रस्ताव

 fet  पाटनकर  उसमें  कोई  संशोधन  नहीं  किया  गया  है  भर  वह  ज्यों का  त्यों  है  क्योंकि

 काल में  कोई  कठिनाई नहीं  हुई  थी  ।  भ्रतएव  मैं  सुझाव  देता हूं  कि  यह  ऐसा  उचित  मामला  है  जिसमें

 दोनों
 संभागों

 के  उचित  रूप  से
 art  करने  दृष्टि यदि  कोई  विधि-जन्य  कठिनाई  हो  तो

 नियम  को  निलम्बित  कर  दिया  जाये ।  हम  नहीं  जानते  कि  श्रध्यक्षपीठ का  विनिमय  क्या  होगा

 fara
 ee

 para  कृपा लानी  :  श्राप  नियम  में  संशोधन  क्यों  नहीं  कर  देते  ?

 ate  उद्योग  तथा  लोहा  इस्पात  मंत्री  eto
 टो०  :  इस

 बात  का  उत्तर  मेरे  सहयोगी  ने  दे  दिया  है  ।  सभा  को  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  है  कि  क्या  कोई  सदस्य

 किसी  नियम  के  निलम्बन  के  लिये  प्रस्ताव  कर  सकता  है  प्रौढ़  यदि  कोई  सदस्य  जो  विधेयक  का

 प्रभारी  सदस्य  क्या  नियम  €२  के  निलम्बन  के  लिये  प्रस्ताव कर  सकता  है  ?  यह  अ्राधारभत बात बात

 है  कि  यदि  माननीय सदस्य  और  यह  सभा  किसी  भो  कारण  से  यह  समझे कि  नियम  २  सम्बन्धी

 किसी  विषय  के  बारे  में  हमें  नियम  ४०२  के  भ्रमित  काम  नहीं  करना  चाहिये  तो  विपक्षी  सदस्यों ने

 जो  aha  उठाई  वह  मानी  जायेगी  ।  जहां तक  धन-विधेयक कौर  वित्तीय  विधेयक में  भेद के

 का  सम्बन्ध  वह  संविधान के  अनुच्छेद  ११० ११७  के  कारण ही  है  ।  इन

 छेदों  के  प्रयोजन  में  समान  जान  पड़ते  हैं  परन्तु  संविधान के  निर्माताओं  ने  उनमें कुछ  भेद

 किया है  ।  यदि  सदस्य  saree  ११७  का  खण्ड ३  पढ़ें  तो  भेद  स्पष्ट  हो  जायेगा |  इसमें  विशेष

 रूप  से  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  किसी  भी  सभा  में  राष्ट्रपति की  सिफारिश  के  बिना

 पुरःस्थापित नहीं  किया  जा  सकता  ।  हो  सकता  है  कि  संविधान  के  निर्माताओं  ने  यह  चाहा  हो  ।  वित्तीय
 है ँml

 विधेयक  किसी  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  जा  सकता  अन्यथा  वे  कवल
 पै
 gee का  प्रयोग

 क्यों  करते
 ?

 परन्तु  सभा
 को

 यह  निश्चय  करना  है
 कि

 क्या  इस  प्रकार  के  मामले  पर  नियम  '४०२

 लागू हो  सकता है  भ्रमणा  नहीं  क्योंकि नियम  Sot  में  यह  नहीं  कहा  गया  कि  नियम  €२  निलम्बित

 न
 किया  जाये

 ।
 मैं  सोचता  हूं  कि  यह  कहना  उचित  है  कि  नियम  Vor  विस्तृत  है

 श्र  प्रभारी सदस्य

 प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  कोई  भी  नियम  निलम्बित  किया  जाये  ॥

 दूसरे  प्रदान  के  बारे  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  विधि-कार्यो  मंत्री  ने  बताया  कोई  भी  सदस्य

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकता  है  कि  नियम  निलम्बित  किया  यदि  सदस्य  औपचारिकता चाहते  हैं  तो

 ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।  यह  विषय  श्रध्यक्षपीठ  के  स्वविवेक  पर  निर्भर  है  |  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों

 क झनसार  जो  बात  स्पष्ट  रूप  से  गलत  है  उसे  ठीक  करने  के  लिये  ही  यदि  ऐसा  क्या  जा  रहा  है  तो

 हम  वैसा  करने  के  लिये  तैयार  परन्तु  इससे  कोई
 सम्बन्ध

 नहीं  कि  अनुच्छेद  ११०  में
 शब्द

 पर  जोर  दिया  गया  है  अथवा  धन-विधेयक कौर  वित्त-विधेयक  में  कोई  भेद  है  अथवा  नहीं  कौर

 झनुन्छेद  ११७  (३)  में  स्पष्ट रूप  से  यह  दर्शाया  गया  है  अथवा  नहीं  कि  वित्तीय  विधेयक  किसी  भी  सभा

 में  पुरःस्थापित किया  जा  सकता  है  यदि  राष्ट्रपति  उसे  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दे  दें  ।

 ये  ऐसी  बातें  हैं  जिन  पर  ap  किया  जा  सकता  है
 |

 हमारे  सम्मुख  setae  है  कि  क्या  हम  नियम  ER

 को  निलम्बित कह  सकते  हैं  ?  यदि  नियम  ४०२ विस्तृत  है
 तो

 हम  नियम  €२  निलम्बित  कर  सकते हैं

 शर  अन्य  ah  व्यर्थ हो  जायेंगे ।

 पंडित जी०  बी०  पन्त  मुझे  alee
 नहीं  कहना  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  इस

 सभा  अन्य

 माननीय  सदस्यों
 की  भांति

 मैं  समान  अधिकार  रखने  वाला  सदस्य  नहीं  हूं
 ।

 मैं  उनके  नुग्रह ्य  से  यहां

 पर  हूं
 ।

 उनकी  कृपा  के  लिये  बड़ा  झाभारी  हूं
 ।

 faa  म्रंग्रेजी  में



 २३  PEXS  नियम  &2  के  पहले  परन्तु  २६१४,

 निलम्बन के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री टी०  टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  आप  झपने  अधिकार  से  यहां  पर  है

 ।

 पंडितजी बो पन्त जी०  बी०  में  नहीं  कि  नियम  ४०२  में  शब्द  का  प्रयोग  सूक्ष्म

 श  में  किया  गया  है  ।  यदि  ड्राप इन  नियमों  के  भ्रष्ट  उपबन्धों  at  ale
 नियम  १८६

 को  जिसमें  कहा  गया  है  कि  संकल्प  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  कोई  सदस्य
 संकल्प

 सम्बन्धी  नियमों  के  अधीन  संकल्प  का  संशोधन  प्रस्तुत  कर  तो  इसका  ठीक-ठीक  पता  लग

 जायेगा  मैं  नहीं  समझता  कि  ort  तक  किसी  ने  संकल्प  में  किसी  ऐसे  मंत्री  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत

 किये  जाने  का  विरोध  किया हो  जो  दूसरी  सभा  का  सदस्य  हो  ।  हम  ऐसा  करते  भरा  रहे  हैं  कौर  हमें

 ऐसा  करने  दिया  गया  है  ।  यदि  सदस्य  का  निवेदन  सूक्ष्म  रीति  से  किया  जाये  तो  जो  व्यक्ति  दूसरी

 सभा के  सदस्य  हैं  किसी  संकल्प  में  संशोधन  प्रस्तुत नहीं  करने  दिया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार

 अन्य  नियमों  में  शब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  उसका  सद  यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  इन

 विद्वेष  नियमों  में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  लिये  उसमें  ऐसा  मंत्री  भी  सम्मिलित  जो  इस  सभा  का

 सदस्य न  हो  ।  मेरा  निवेदन है  कि  मंत्री  निलम्बन  प्रस्ताव  नहीं  कर  सकता  उसकी  झोर  से

 ऐसा  प्रस्ताव  करने  के  लिये  दूसरे  व्यक्ति  से  कहना  पड़ता  है  |  यदि  भ्र थे  यह  हो  तो  मेरे  दो  मित्र  ऐसा

 करने  के  लिये  तैयार  हो  गये हैं  ।  इस  मामले  में  मैं  कह  द  कि  कायें  मंत्रणा  समिति  पहले  ही  सहमत हो

 गई  ऐसी  बातों  पर  जिनको  कायें  मंत्रणा  समिति  के  सदस्यों  ने  एकमत  से  स्वीकार  किया

 बड़े  वाद-विवाद करना  ठीक  नहीं  ।  शौर  जब वे  इस  विषय  में  सहमत  हो  गये हैं  तो  उन  दलों के

 meq  जिनके  प्रतिनिधि ज  मंत्रणा  समिति  में  इसमें  अधिक  उदार  हो  सकते हैं  ।  मैंने  यह

 प्रस्ताव  इसलिये  किया  है  कि  मैं  seat  सावधानी  से  काम  करना  चाहता  था  ।  यदि  श्राप

 भ्रनुच्छेद  ११०  को  देखें  तो  धन  विधेयक  या  वित्तीय  विधेयक को  एक  ऐसा  विधेयक कहा  जा

 सकता है  जिसमें  निम्नलिखित  विषयों  में  से  किसी ave  सब  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  हों  ।  वस्तुत

 विधेयक  में  wer  विषयों  से  सम्बन्धित  कतिपय  उपबन्ध  परन्तु  मैंने  विचार  किया  कि  इसमें

 क्षेत्रीय  परिषदों  पर  शौर  कतिपय  राज्यों के  ऋणों  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  सरकार  के  दायित्वों पर

 कुछ  व्यय
 का

 उपबन्ध  किया  गया  है  अतः  सदस्यों को  इस  विषय  .  पर  अधिकार  देना  प्रिया  रहेगा 1
 विधि

 भ्रमित  उन  द्वारा  झ्र धि कृत  प्रतीत  होने  वाली  शक्तियों  को  मैं  Thee  विस्तार  देने  का  प्रयत्न कर

 रहा था
 ।

 यदि  वें  यह  नहीं  चाहते तो  मैँ  दूसरे  सदन का  सदस्य  होने  के  नाते  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं
 कि

 वे  अ्रधिक उदार  दृष्टिकोण  परन्तु  पुरी  प्रस्थापना क्या  केवल  यह  है  कि  इस  सभा  का  यह

 प्रदेश  है  कि  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाय
 4

 यदि  सभा  ऐसे  अधिकार  का
 प्रयोग

 करे तो  यह  करहा  जायेगा  कि  यह  इस  सभा  के  अधिकार में  हस्तक्षेप  है
 ।

 परन्तु  जब  इस  सभा  से
 प्रार्थना

 की
 जा  रही  है  कि  दूसरी  सभा  के  सदस्यों  को

 संयुक्त  समिति
 में

 सम्मिलित  होने  की  wants दी  जाये  तो

 यह  इस  सभा  द्वारा  भ्र पनी  शक्तियों  का  प्रयोग  ही  है  कौर  इस  में  इसका  लाभ  ही  है  कि  इसे  विकल्प

 प्राप्त हो  कि  चाहे  हू  एक  विषय att  सदस्यों की  एक  प्रवर  समिति को  सौंपे  या  इस  सभा  कौर  उस

 सभा के  सदस्यों  की  एक  ज  '  समिति  को  सौंपे  ।  यह  acd  अधिकार को  क्यों  सीमित  करें
 ?

 यह

 ऐसा  क्यों कहें  कि  इसे  ऐसा  करने  का  अ्रधिकार  नहीं  है
 ?

 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 यह  शक्ति का  त्याग  है  न  कि  उसका  सीमित

 करना  |

 कशो जी जी०  बी०  यदि यह  आपकी  act  शक्ति  का  स्वेच्छापु्ण  परित्याग है  तो  मुझे

 ऐसा  परित्याग
 इस  सभा  के  लिये  लाभदायक  या  हितकारी  प्रतीत  होता  है

 |
 मेरा  निवेदन  है  कि

 मूल  अंग्रेजी  में



 २६१६  नियम  के  पहले  परन्तु  २३  ENE

 के  निलम्बन के  बारे  में  प्रस्ताव

 |  पंडित  जी०  बी०  पन्त ]

 मैंने  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  ate  श्री  पाटनकर  कौर  श्री  टी०  टी०
 कृष्णमाचारी  ने  जिसे

 दोहराया  था  वह  पूर्णतः  नियमानुसार  है  कौर वह  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 fait  श्रावक  मेहता  :  परन्तु  श्री  एस०  एस०  मोरे  ने  क्या  बात  उठाई  थी
 ?

 कया  बाप

 किसी  नियम  के  एक  at  को  निलम्बित  कर  सकते हैं  ?

 जी०  बी०  पन्त  यदि  areal  नियम  का  एक  रंग  निलम्बित  करने  की  ae  हो  तो

 झप  सारे  नियम  का  निलम्बन  नहीं कर  सकते  ।  में  इस  कर  सकता  था  |  परन्तु यह  कहना

 कि
 एक  विशेष  द्वार  से  हाथी तो  गुजर  सकता है  परन्तु एक  खरगोश  नहीं  गुजर  असाधारण

 सा  प्रतीत होता  यदि  ड्राप  सारे  नियम  का  निलम्बन  कर  सकते  हैं  तो  निश्चय ही  उसके एक  का

 भी  निलम्बन कर  सकते  हैं  ।

 महोदय  :  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  प्राप़्ति  की  गई  है  ।  श्रीसत्य  प्रश्न  यह  उठाया

 गया  यह  नियमानुसार  नहीं  है  दूसरे  यह  कि  इस  नियम  को  निलम्बित  करना  ठीक  नहीं  है  ।  पहली

 आपत्ति में  यह  कहा  गया  है,कि  नियम  के  निलम्बन  की  प्राप्त  माननीय  गह-मंत्री  ने  की  है  जो  कि  इस

 सभा  के  नियमित  सदस्य  नहीं  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  मा  वनीय  सदस्यों  ने  भ्रनुच्छेंद
 ८८  की

 कौर  निर्देश

 किया  है  Teg  उनका  दृष्टिकोण  तंग  है  ।  संविधान  के  ननच्छंद  ८८  में  इस  विषय  में  कहा  गया  है

 भारत  के  प्रत्येक  मंत्री  कौर  महान्यायवादी  को  अ्रधिकार  होगा  कि  वह  किसी  भी  सदन  में

 सदनों  की  किसी  बैठक  में  तथा  संसद  की  किसी  समिति  जिसमें  उसका  नाम

 सदस्य  के  रूप  में  दिया  गया  बोले  तथा  दूसरे  प्रकार  से  कार्यवाहियों में  भाग  कीट

 इस  अ्रनच्छेद  के  आधार  पर  उसको  मत  देने  का  हक  न  होगा  |

 इस  सभा  के  सदस्य  मंत्री  भी  तो  दूसरी सभा  में  जाते  हैं  ।  जहां  तक  मंत्री  का  सम्बन्ध

 वह  संयुक्त  समिति  को  कोई  विषय  निर्दिष्ट करने  क  हेतु  एक  सदस्य की  ही  तरह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर

 सकते  हैं  ।  परिभाषा  के  नियम  के  भ्रन्तगंत  एक  विधेयक का  प्रभारी  सदस्य  मंत्री  भी  हो  सकता  है  ।

 गह-मंत्री  इस  विधेयक के  प्रभारी  सदस्य हैं  वे  नियम  ४०२  कं  एक  नियम के

 निलम्बन का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  भी  भ्रमणकारी हैं  ।  इसलिये  मन  सहमति  दे  दी
 थी  ।

 डा०  कृष्ण स्वामी  ने  सहमति  देने  के  सम्बन्ध  में  शभ्रध्यक्ष के  स्वविवेक पर  आपत्ति की  है  |  उन्होंने

 कहा कि  इस  सम्बन्ध में  नियम  समिति सहमति  लेनी  चाहिये  न  कि  अध्यक्ष  शर  क्योंकि

 नियम  निलम्बन  परिस्थितियों  के  अनसार  अस्थायी  रूप  से  होता है  प्रत  म्रध्यक्ष  महोदय  को

 अ्रधिकार  देना  पड़ता  है  कि  वह  प्रस्ताव  की  स्वीकृति देने  के  ear  उस  पर  सभा  की  शअ्रनमति  ले  |

 मझे  स्वविवेक  का  भ्र धि कार  प्राप्त  है  और  मैं  उसे  छोड़ना नहीं  चाहता  |  यह  कोई  बीत  नहीं  है  कि  मैं

 इस  सम्बन्ध में  नियम  समिति की  श्रीमती  प्राप्त  करूं  जबकि  उस  के  द्वारा  बनाये  गयें  नियमों  में  मझे

 यह  afar दिया  गया  है  ।

 नियम  €२  के  अ्रधीन  एक  विधेयक  का  प्रभारी  जो  कि  मंत्री  भी  हो  सकता  समिति को

 सौंपने  are  परिचालन  ate  के  लिये
 प्रस्ताव  प्रस्तुत कर  सकता  है  ।  परन्तु  में  कहा  गया  है

 कि  mama  ११०  प्रौढ़  वित्तीय
 विधेयकों

 सम्बन्धी  अनुच्छेद  ११७  उपखण्ड  (१)  की मदों के
 विधेयकों

 का  निर्देशन  संयुक्त  समिति  को  नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्री  मोरे  कहते  हैं  कि  सारे  नियम  को  निलम्बित

 कर  दीजिये  ।.  यदि  ऐसा  किया  जाये  तो  किसी  भी  समिति  को  निर्देशन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  पुरे

 नियम  के  निलम्बन में  उसके  अंग  निलम्बन भी  तो  ar  जाता है  ।
 जहां  तक  इस  विषय  का

 wast
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 सम्बन्ध है  श्रोत्रिय  set  अतर्कसंगत  है  ।  इस  सम्बन्ध में  श्री  पाटनकर  द्वारा  नया  प्रस्ताव प्रस्तुत  होने  की

 भी  झ्रावइ्यकता नहीं  रही

 जहां  तक  दूसरी  आपत्ति  का  सम्बन्ध  है  में  इसे  सभा  के  निर्णय  पर  छोड़ता हुं  ।  धन  विधेयक पर

 वित्तीय  विधेयक  दोनों  ही  दूसरी  सभा  में  पुरःस्थापित  नहीं  किये  जा  सकते  ।  उनमें  अन्तर  यह  है  कि  घन

 विधेयक को  दूसरी  सभा  संशोधित  नहीं  कर  सकती  ।  यदि  वह  सभा  पंद्रह दिन  के  भी  सीमा

 रिदा न  करे  तो उस  सिफारिश  की  wage की  जा  सकती है  ।  वित्तीय  विधेयक  में  संचित  निधि  में

 से  व्यय  का  प्रौढ़  प्राय  बातों  का  उपबन्ध  होता है  |  इस  विधेयक को  वित्तीय  विधेयक  समझता  हूं

 क्योंकि  इसमें  भ्रनुच्छेद  ११७  का  उपखण्ड  (१)  और  अनुच्छेद  के  उपखण्ड  से  दादा

 लिये गये  हैं  ।

 यह  विधेयक  दूसरी  सभा  में  पुरःस्थापित  तो  नहीं  हो  सकता  परन्तु  अन्य  प्रक्रमों  में  बह  इस  सभा  के

 समान ही  सक्षम  संयुक्त  समिति  को  निर्देश  के  सम्बन्ध  में  भी  वह  सभा  इसका  भली  प्रकार  अध्ययन

 परिवहन  प्रादि  कर  सकती है  ।  माननीय  सदस्यों  की  यह  धारणा  है  कि  यह  धन  विधेयक है

 इस
 सभा  के  हितों  की  रक्षा में  मैं  सदस्यों  के  साथ  हूं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  को  मैं  वित्तीय  विधेयक

 समझता हूं  ।

 शो  एस०.एस०  मोरे  :  परन्तु मैं  आपका  ध्यान इस  विद्वेष  परन्तुक  की  ax  दिलाता  हूं  जो

 अनुच्छेद  ११०  के  अधीन  धन-विधेयक  की  mie  निर्देश  करता  है

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  भ्रनुच्छेद  ११७
 को  भूल  रहे  हैं

 ।
 aye

 ११७  (१)

 का  निर्देश
 इस  उपबन्ध  की  जोर है  walt  श्रनुच्छेंद  ११०  के  उपखण्ड  (१)  में  से

 निर्दिष्ट  हैं
 ।

 ये  वित्तीय-विधेयक  कौर  धन-विधेयक  दोनों  के  लिये  हैं  ।  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 यह  है  :

 लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमो ंके  नियम  €२  के  पहले  परन्तुक

 का
 राज्य  पुनर्गठन विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर

 लागू
 होना

 निलम्बित  किया
 ५

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 राज्य  पनगंठन  विधेयक

 मंत्री  जी०  बी०
 :

 मैं  प्रस्ताव
 *  करता  हूं

 भारत  के  राज्यों  के  पुनर्गठन  कौर  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 दोनों  सभाओं  के  ४५  सदस्यों की  एक  पयुकट ल्  समिति को  सौंपा  जाय  जिसमें  इस  सभा  के

 ३०  सदस्य  भ्रर्थात  श्री  य०  श्रीनिवास  श्री  एच०  alo  श्री

 To  एम०  श्री  नार०  श्री  एस०  कार  श्री  बी०  जी०

 श्री  बसंत  कुमार  डा०  राम  सुभग  श्री  वी०  एन०  श्री  देव  कांत
 श्री  एस०  श्री  एस०  क०  श्री  श्री

 जी०  एस०  श्री  जी०  बी०  श्री  राधा  चरण  श्री  गुरुमुख  सिह

 श्री  राम  प्रताप  श्री  भवन  जी  To  श्री  पी०  श्र

 ato  एन०  श्री  प्रा नन्द  श्री  फ्रैंक  श्री  पी०  टी  ०
 पुन्नू  श्री  के०  क े०

 श्री  ज७  बी०  कृपा लानी  श्री  अशोक  श्री  सारंग घर  श्री  एन०  सी ०

 aaa  प्रौर  श्री  जयपाल  सिंह  ।
 बन

 मूल  म्रंग्रेजी  में

 *
 राष्ट  पति  की  सिफारिश से  प्रस्तुत



 २६१८  राज्य
 पुनर्गठन  विधेयक  २३  १९५६

 [  पंडित  जी०  बी०  पन्त ]

 राज्य-सभा  के  १५  सदस्य  हों  ।

 कि
 संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त

 समिति  के  सदस्यों  की  समस्त

 संख्या  की  एक  तिहाई

 कि  समिति  १४  PERK  तक  इस  सभा  को  प्रतिवेदन

 कि
 अन्य  प्रकरणों

 में  संसदीय
 समितियों  पर  लागू  होने  art इस

 सभा
 के

 प्रक्रिया  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  कौर  रूप  भेदों  के  साथ  लागू  होंगे  जो  शभ्रध्यक्ष

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो

 राज्य-सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले
 सदस्यों

 के  नाम  इस

 सभा को  बताये  2.0

 मुझे  खतरा  था  कि  यह  ॒  प्रस्ताव  आरम्भ  में  ही  समाप्त कर  दिया  जायेगा  ।  आप  के  विनिर्णय

 से  मुझे  श्री  उस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहने  का  मिल  गया  जो  मैंने  में  रखा

 था

 में  कोई  बड़ा  भाषण  नहीं  देना  चाहता  |  यदि  झ्रावश्यकता हुई  तो  विवाद की  समाप्ति

 पर  मैं  अधिक  विस्तार  से  कहूँगा  ।  इस  विधेयक  का  विषय  छः  मास  से  अधिक  समय  से  देश  के  समक्ष |

 राज्य
 पुनर्गठन  का  प्रतिवेदन गत  १०  अक्तूबर  को  प्रकाशित  था  और  उस  तिथि  से  इस  पर

 न

 केवल  सभी  विधान  मंडलों  में  कौर  संसद में  चर्चा  हुई  वरन्  बाहर भी  चर्चा  होती  रही  ।
 समाचारपत्रों

 ने
 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  दिये  गये  प्रतिवेदनों पर  विस्तारपूर्वक शर  सूक्ष्मता  से  विचार

 किया  सिफारिशों  की  भी  जांच
 की

 गई  थी  बहुत सी  बैठकों  में
 उनका  समर्थन

 या
 विरोध

 था  ।  इस  विषय  पर  इतना  कहा  जा  चुका  है  कि  कभी  तो  ऐसा  अनुभव  होता  है
 कि  जैसे यह

 विषय  पुराना  हो  गया  हो  ।  परन्तु  भी  इस  में  ऐसे  प्रश्न  हैं  जिनका  महत्व  साधारण  नहीं  है  प्लोर यह

 भ्रावव्यक है  कि  इन  प्र स्थापनाओं  के  पक्ष या  विपक्ष में  wan  पहले  दिये गये  हैं  या  विधेयक के

 वर्तमान
 रूप  में  जो  दृष्टिगोचर होते  हैं  उनको नये  सिरे  से  रांका  जाये

 ।

 हमें इस  सभा  में  एक  बड़ा  वाद-विवाद करने  की  अवसर  मिला  था  जो  कि  राज से  चार ही  मास

 qa  गत  २३  दिसम्बर को  समाप्त  हुआ था  ।  गत  तीन  सप्ताह में  विभिन्न  राज्य  विधान  मंडलों
 में  जो

 कार्यवाहियां
 हुई  हैं  उनके  प्रतिवेदन  पढ़ने  से  भी  हमें  लाभ  हुआ  है  ।  संसद  का  वाद-विवाद  प्रभ

 था

 पहले  कभी  भी  एक प्रतिवेदन  की  चर्चा के  लिये  इतना  समय  नहीं  दिया  गया  कौर  न  ही  ऐसी  चर्चा

 में  इतनी  अ्रघिक  संख्या में  सदस्यो ंने  भाग  लिया  है  ।  संसद में  भ्र ौर  बाहर  इस  विषय  क़ी

 भली  प्रकार  जांच कर  ली.गई  तो  उसके  पश्चात  केन्द्रीय सरकार  ने  गत  १६  जनवरी को  विवादास्पद

 शौर  विचाराधीन  बातों  पर  art  विचार  व्यक्त  किये  |

 उस  घोषणा में  इस  विधेयक की  सभी प्रस्थापनाओओं को  लें  लिया  गया  था  ।  केवल  दो  या  तीन

 विषय  रह  गये  थे  जिनका  सम्बन्ध  पंजाब  बलेरी  ताल्लुक  या  वर्तमान  जिला  करना टके
 प्रौढ़

 गाना  का  झ्रांघ्र  से  संयोजन  अथवा  विलग  करने  से  था  ।  उस  समय  ये  तीन  प्रश्न रह  गये  थे  ।

 मुझे  सभा को  यह  बताते हुए  et  होता  है  कि  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों को  ज्ञात  सभी

 सम्बन्धित
 दलों  की

 सामान्य  सहमति से  इन  महत्वपूर्ण  विषयों  का  निबटारा हो  चुका  है
 ।  तेलगांना

 ata  के  लोगों  के  प्रतिनिधियों  ने  एकीय  ayer  एकीकृत  राज्य के  लिये  सहमति दे  दी  है  ।
 और

 दूसरा  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  एक  कष्टप्रद  बहुत  समय  से  दुष्कर  प्रशन  रहा  बहुत

 से  पंजाब  निवासियों  के  लिये  संतोषजनक  रूप  में  निबटाया  जा  चुका  है  ।.
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 माननीय  सदस्य
 :  नहीं  ।

 जी०  बी०  परत  एक  बार  बनडिंशाह  नाटकों  का  अभिनय  देख  रहे  थे  ।  बाहर

 सभी  लोगों  ने  water  प्रकट  की  कौर  दर्शकों  ने  सराहना  की  ।
 उनमें  से  एक  ने  कहा  कि  में  सहमत  नहीं

 श्री  बनडिंशाह ने  जो  उस  समय  वहां
 थे  कहा--मैं शौर  बाप  ही

 व्यक्ति
 हैं

 जो
 एक

 दूसरे

 से  सहमत हैं  परन्तु  अन्य  सब  ग्र सहमत हूं हैं
 ।”

 यहां
 भी  ऐसी  ही  बात  है

 ।

 पंजाब  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  समस्यायें  हल  हो  गई  हैं
 ।

 तेलंगाना
 कौर

 बलेरी  के  एकीकरण

 पर  बतेरी  की  समस्या  तदनुसार  साधारण  बन  गई  कौर  एक  सामान्य  प्रकार  का  करार  हो  गया  |  प्रयाग

 ने  सुझाव  दिया  था
 कि

 तुंगभद्रा  परियोजना  की  रक्षा  के  लिये  बलेरी  या  इसके  ताल्लुक़ात  को  प्राण  में  मिला

 दिया  जाय  |  केन्द्रीय  सरकार  को  मैसूर  सरकार की  से  श्राइवासन  मिला  है  कि  वह  ag  ध्यान  रखने

 का  उत्तरदायित्व  लेती  है  कि  तुंगभद्रा  परियोजना
 का  कायें

 शीघ्र
 इसका

 संधारण
 भली  प्रकार  हो

 कौर इससे  जो  लाभ  हो  वह  आंध्र  राज्य  के  लोगों को  मिले  प्रौढ़  इसमें  कोई  बाधा  न  डालें  |  इस  प्रकार

 इन  सदस्यों का  निबटारा  हो  गया  है

 लंका  सुन्दरम  क्या  प्राप्त  सरकार  नें  इस  प्रस्ताव के  लिये  सहमति

 प्रकट की  है  ?

 जी०
 ato  ह पन्त चै व यहू

 वे  यह  तो  नहीं
 कहेंगे

 कि  वे  सहमत हैं
 परन्तु  मुझे  उनके  समर्थन

 पर  विश्वास

 १६  जनवरी को  की  गई  घोषणा  के  अनुसार पंजाब
 की

 केवल  एक  छोटी  तहसील  लोहारू

 को  राजस्थान  को  हस्तान्तरित किया  गया  था  परन्तु  लोहारू  के  लोग  पंजाब में  ही  रहना  चाहते  हैं  ।

 फिर  सब  सम्बन्धित  दलों  की  सहमति  से  तहसील  लोहारू  को  पंजाब  में  ही  रहने  दिया  है  रोक  यह

 राजस्थान  को  हस्तान्तरित नहीं  की  जायेगी

 श्री  एस०  एस०  मोरे  क्या  ये  सब  प्रलेख  जिनसे  सभी  सम्बन्धित  दलों  की

 सहमति संसद  के  सदस्यों  अथवा कम  से  कम  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  में  परिचालित  किये

 जायेंगे  ?

 पंडित  जी०  ato  जहां  किसी  वक्तव्य  पर  झरा पत्ति  की  जायेगी  तो  जो  लोग  झ्रापत्ति  करेंगे

 उनके  संदेह  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 मैं  कह  रहा  था  कि  सारी  सुसंगत  जानकारी  सभा  को  दी  जायें  |

 जी०  बी०
 में  मानता  हूं  कि  प्रत्येक  सदस्य  का  अ्रधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  विषय

 पर  जानकारी मांगे  ।  में  उसे  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।  १६  जनवरी  को  घोषणा  किये  जाने  के  बाद  इस

 मामले  की  कौर  जांच  की  गई  कौर  बाकी  मामले  सन्तोषजनक  रूप  से  सुलझा दिये  १६  मार्च को

 वह  विधेयक  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  जो  कि  सरकार  द्वारा  पहले  किये  गये  निष्कर्षों  के  arene

 पर
 बनाया  गया  था

 |
 श्रौर'संविधान के  अनुच्छेद

 ३
 के

 अधीन
 यह  सभी  राज्य  विधान  मंडलों  को  भेजे

 दिया  गया
 ।

 हालांकि  विधि  के  | पक  भर  राज्यों  में  स ेकेवल  १२  राज्यों  पर  इसका  प्रभाव पड़ा

 था शौर  प्रन च्छद च्झ
 ३

 के  अनुसार  कंवल  उन्हीं  राज्यों  को  यह  विधेयक  भेजना  किन्तु  हमने  यह  विधेयक

 न
 कवल  उन्हीं

 १२
 राज्यों  को  भेजा  है  अपितु  अन्य

 ५  दूसरे  तथा  पख  राज्यों  सभी  भाग  लग  राज्यों

 को
 घौर  यहां

 तक  मनीपुर  झर  कच्छ  को  भी  भेजा  है  जहां  कि  केवल  निर्वाचक-गण  है  ।
 ee

 मूल  wait  में
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 |  पंडित  जो०  बी०  पन्त  |

 राज्यों  के  पुनर्गठन तथा  राज्य  क्षेत्रों  के समायोजन के  बारे में
 विधेयक

 के
 उपबन्धों

 का  प्रभाव

 केवल  १२  राज्यों  पर  पड़ता  है  ।  उत्तर  बंगाल  बिहार  राज्यों  पर  सीमा के

 पु नर्स मायो जन का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  जैसा  कि  मेंने  पहले  भी  बताया  है  बंगाल
 प्रौर

 बिहार  सम्बन्धी

 मामला  विचाराधीन  है  कौर  जब  दोनों  राज्य  स्वेच्छा  से  किसी  समझौते  पर  पहुंच  जाते  हैं  तो  उन  राज्यों

 के  बारे  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करना  होगा  ।  इसलिये  हमें  १९  राज्यों  के  बारे  में  ही  विचार  करना  है  |

 उन  १२  राज्यों में  से  जिन  पर  इस  विधेयक  का  प्रभाव  पड़ा  ११  राज्यों  ने  aaa  राय  भेज  दो

 इन  ११  राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  ने  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  था  ae  एक  विशेष  मामले में

 एक  विद्वेष मद  को  छोड़  कर  सब  ने  सामान्य  स्वीकृति  दी  है
 ।

 इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  विधेयक
 की  प्रत्येक  मद  को  हर  एक  झ्रादमी  ने  अंधाधुंध  स्वीकार कर  लिया  है  |  उन्होंने  विधेयक  के  उपबन्धों

 की  व्याख्या  की  ग्रोवर  उनकी  जांच  की  ।  बहुत  से  संजो वन  प्रस्तुत  किये  गये  उनमें  €७  संशोधन  स्वी+

 कार  किये  गये
 ।  इन  Qe  संशोधनों में  से  बहुत  कम  संशोधन ऐसे  हैं  जो  अधिक महत्व  के  अधिक

 महत्वपूर्ण  संशोधन  तीन  कहे  जा  सकते  हैं
 |

 हैदराबाद  राज्य  ने  बहुत  थोड़े  से  बहुमत  से  यह  सुझाव  दिया  है  कि  बम्बई  कौर  महाराष्ट्र  को

 मिलाकर  एक  राज्य
 बनाना

 चाहिये  |

 गाडगिल  मध्य  कांग्रेस  सदस्यों  ने  मतदान  नहीं  किया  अन्यथा  भारी  बहुमत

 हो  जाता  ।

 जी०  बी०  शायद  ऐसा  हो  ।  कौर  यदि  उन्होंने  विरुद्ध  में  मत  दिया  होता तो  यह

 हार  हो  गई  होती  ।

 बम्बई  विधान  मंडल  ने  एक  दूसरे  प्रस्ताव  के  बारे  में  सुझाव  दिया  था  कि

 महाराष्ट्र  और  बम्बई  राज्यों  का  एक  उच्च  न्यायालय  नहीं  होना  चाहिये  बल्कि  प्रत्येक  एकक  का

 अपना  उच्च  न्यायालय  होना  चाहिये  |  में  समझता  हूं  कि  बम्बई  स्थित  उच्च  न्यायालय  का  अपना  ही

 मत  है  ।  चाहे  कुछ  भी  एक  ऐसे  संशोधन  के  बारे  में  सुझाव  दिया  गया  था  ।  एक  दूसरे  संशोधनों में

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  इन  विधान  मंडलों  में  से  कुछ  विधान  मंडलों  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ा  देनी

 चाहियें  ।  सदस्य  जितने  ज्यादा  होंगे  उतना  ही  श्रच्छा  इसलिये  यदि  अधिक  आवश्यक  समझे

 जायेंगें  तो  हमें  प्रतीक  उम्मीदवार  खड़े  करने  का  श्रवसर  मिलेगा  कौर  इससे  प्रति  कार्यों  के  लिये  प्रति

 व्यक्ति  चुनने  का  मिलेगा
 ।

 परन्तु  इसकी  जांच  करनी  पड़ेगी  कौर  तब  निर्णय  किया  जायगा
 |

 आंध्र और  महाराष्ट्र  जैसे  कुछ  राज्यों  में  द्वितीय-सदन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ।  इन  सब

 प्रस्तावों  पर  संयुक्त  समिति  विचार  करेगी
 ।  विधेयक

 में  सीमा  के  समायोजन का  ही  नहीं  अपितु
 अन्य

 विषयों का  उपबन्ध  है  ।

 कुछ नये
 राज्य  बनाये

 जा  रहे  हैं
 ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  जिसका  क्षेत्र  वायद  सबसे  प्रतीक  होगा

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  प्रसार  बनाया  जा  रहा  है
 ।  तेलंगाना प्रौढ़  गिराकर

 भी  मिलकर एक  बड़ा

 राज्य  बन  जायेगा
 ।  तेलंगाना

 प्रौढ़  श्रांघ्न  के  विधान  मंडलों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  नये  राज्य  का  नाम

 झींगर-तेलंगाना न  होकर  आंध्र  देश  हो  ।

 विधेयक  में  अन्य  aa  प्रस्ताव भी  हैं  ।  ada  विधान  मंडलों  के  सदस्य  जो  अन्य

 राज्यों  में  मिला  दिये  गये  भ्र पनी  सदस्यता  उन  राज्यों  में  बनाये  रख  सकेंगे  जहां  उनके  निर्वाचित

 RE  अंग्रेजी  में
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 क्षेत्र  मिला  दिये  गये  उनकी  सदस्यता  छूटेगी  नहीं  |  इससे  उनके  सदस्यों
 को  श्रीराम  मिलेगा जो  अन्यथा

 विधान  मंडलों  में  अपना  स्थान  खो  देते  जैसे  कुछ  राज्यों में  जिसकी  आबादी  केवल  २  लाख  विधान

 मंडल  के  सदस्य  जन  संख्या  की  तुलना  में  अत्यधिक  हैं
 ।

 शायद  १  हजार के  लिये  एक  सदस्य है  |  परन्तु

 हम  इस  समय  उस  संख्या  में  कमी  करने  का  सुझाव  नहीं  दे  रहे  ।  हमने  एक  रूप  नियम  अपनाया  है  कि

 वर्तमान  सदस्य  चुनावों  तक  नये  के  सदस्य  रहेंगे

 महाराष्ट्र  का  नया  राज्य  मराठवाड़ा  कौर  बम्बई  राज्य  के  मराठी  भाषी  लोगों  से

 कर  बनाया  जायगा  |  भारत  के  राज्यों  में  वह  शायद  दूसरा  अथवा  तीसरा  बड़ा  राज्य  होगा
 |

 गुजरात

 भी  एक  नया  राज्य  होगा  जिसमें  सौराष्ट्र  ae  बम्बई  राज्य  के  अन्य  जिले  मसूर  भी  एक  बड़ा  राज्य

 बन  जायगा  जिसका  क्षेत्र  और  जनसंख्या  पहले  से  लगभग  दुगनी  होगी  उसमें  मैसूर  और  हैदराबाद  तथा

 बम्बई  राज्य  के  कन्नड़  भाषी  जिले  होंगे  ।  वह  भी  एक  बड़ा  राज्य  होगा  |

 त्रावणकोर-कोचीन  का  नाम  केरल  होगा
 |

 प्रौढ़  दक्षिण  के  कुछ  ताल्लुक  जिनके  बारे  में  बहुत

 समय.से विवाद चल रहा था विवाद  चल  रहा  था  तामिलनाड को  दिये  जायेंगे  और  मलाबार  मद्रास  से  निकालकर  केरल

 में  मिला  दिया  जायगा  ।  मुझे  खेद  है  कि  केरल  में  राज  कोई  मंडल  नहीं  है  ।  जिन  परिस्थितियों  में

 विधान  मंडल  के  स्थान  पर  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  करने  की  कार्यवाही  करनी  पड़ी  उसके  बारे  में

 माननीय  सदस्यों  को  जानकारी  है  ।  परन्तु  फिर  भी  हमें  त्रावणकोर-कोचीन विधान  मंडल  के  मत  की

 पुरी  जानकारी  है  ।  त्रावणकोर-कोचीन  विधान  मंडल  में  इस  विषय  पर  चौर  दिन  अर्थात्  २१  से  २४

 नवम्बर  C&uy Th AA ge तक  चर्चा  हुई
 थी  कौर

 उस
 राज्य  सम्बन्धी

 सभी  विषयों  पर  पूरी  चर्चा हुई  थी

 इस  विधेयक  का  जिन  बारह  राज्यों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  उनका  रायें  ग्रोवर  सुझाव  हमारे  पास  हैं  ।,

 कार्य  संचालन  के  लिये
 भी

 उपबन्ध  हैं
 ।

 हम  ara  करते  हें  कि
 ag

 राज्य  पहली  अक्तूबर  तक
 बन  जायेंगे  ।  परन्तु  इस  इच्छा  की  पूर्ति  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  के  सहयोग  पर  निर्भर  है  |  उन्होंने

 उस
 विवादास्पद  विषय

 पर
 जिस  ढंग  से  व्यवहार  किया  है  उसके  लिये  में  बहुत  ही  भ्रनुग्रहीत हूं  ।  बड़े

 खेद  की
 बात  है

 कि
 आरम्भ  में  कुछ  दुखद  घटनायें  हुईं  परन्तु  वह  बात  बीत  चुकी  है

 ।
 में  जानता  हूं  कि

 कुछ  लोग  अभी
 भी

 दुखी  हैं
 ।  हम  चाहते  हैं  कि  हम  उसका  निवारण  कर  सकते  कौर  ऐसी  भावना  को  दूर

 कर  सकतें
 |

 हम
 सदैव

 ऐसा  करने को  उत्सुक  रहे  हैं  कौर  समय-समय पर  झपने  निर्णयों में  भी  हम  ने
 परिवर्तन  किया  है  परन्तु  अभाग्यवश  हमें  सफलता  नहीं  मिली  है  ।

 कार्य
 संचालन

 के  लिये  यह  आवश्यक है  कि  जब  ये  राज्य  बन  जायें तो  इनके  पास  वित्त हो  ।
 अतः  वर्तमान  राज्यपाल  अर  राज्य  प्रमुख  इन  राज्यो ंके  बन  जानें  के  पश्चात  प्रथम  तीन  मास तक  इनके

 द्वारा  किये  गये  व्यय  को  प्रमाणित  करेंगे  ।  संयुक्त  समिति  विचार  करेंगी  कि  यह  तीन मास  की  वर्धी  पर्याप्त

 है  प्रिया  यह  ६  महीने  तक  बढ़ाई जा  सकती है  जिससे कि  यह  सारा  वित्तीय  वर्ष  उसके  अन्तर्गत

 त्र  जाये  ।  संयुक्त  समिति  अरन्य  बातों  पर  भी  विचार  करनी  |

 विधेयक  में  भ्रान्तियाँ  तर  उत्तरदायित्वों  के  विभाजन  के  लिये  निधियां  झ्रावंटित  करने  का  भी

 उपबन्ध है
 |  निम्नलिखित  सामान्य  सिद्धांत  का  पालन  किया  गया  है  तक  भूमि  शौर  भूमि  के  लिये

 देय  राशि  जैसी  वस् तुझ ों  का  सम्बन्ध  है  उनका  लाभ  बिना  किसी  को  कोई  प्रतिकर  दिये  उस  राज्य  को  होगा

 जिसको  क्षेत्र  हस्तान्तरित  किया  जायेगा  |  जहां  तक  रोकड़  श्र  अन्य  ऋण  अग्रिम  धन

 mite  का  सम्बन्ध  है  इनका  लेखा  किया  जायगा
 ।  विधेयक में  यह  भी  उपबन्ध है  कि  बम्बई  तथा  हैदराबाद

 राज्य
 को  जो  ऋण  देन ेहैं  उनका  दायित्व

 केन्द्र
 लें  लेगी  जिससे कि  नये  राज्यों  पर  आरम्भ में  गहन

 उत्तरदायित्व
 न  पड़े  ।  नयें  राज्यों  को

 निश्चित  सामान्य  सिद्धांत  के  अनसार  इन  ऋणों  के  लिये

 दायित्व  लेना  पड़ेगा  |
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 {  पंडित
 जी०  बी०  पन्त |

 सिंचाई  कौर  faa  जैसे  निर्माण  कार्यों
 के

 संरक्षण  का
 भी

 उपबन्ध  किया  गया  है
 ।  इन

 क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिये  जो  राशि  निदिचत  की  गई  है  उसके  विनियोजन  कौर  प्रयोग  को  सुनिश्चित  करने
 के

 लिये

 भी  कुछ  परित्राण रखे  गये  हैं  ।  अन्य  ऐसे  उपबन्ध  भी  किये  गये  हैं  जिससे  कि  हस्तांतरित  किये  गये
 क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  लोगों  को  कृषि  ak  पशु  चिकित्सा  कालेजों  जैसी  पंथों  का  लाभ  मिलता

 ।  कुछ  क्षेत्रों  के
 भ्रमण  राज्यों  में  चलें  जाने  के  तुरंत  पश्चात  उन्हें  कठिनाई  नहीं  पड़नी  चाहिये

 ।  इस

 बात  के  लिये  नये  राज्य  को  ares  में  कुछ  बाधा  न  हो  विधेयक  में  पर्याप्त  उचित  परिमाणों  का  उपबन्ध

 गया  है
 ।

 उत्पादन  शुल्क  की  समस्त  राशि  में  से  ate  प्राय कर  की  समस्त  राशि  में  से  नये  राज्यों
 को

 बांटी  जाने  वाली  ular पर  भी  विचार  किया  गया  है  कौर  अनुसूची '  में  दिया गया  है
 कि

 नये
 राज्यों

 को

 भ्रंश  मिलेगा  ।  सारांश  में  विधेयक  में  ये  ही  बातें दी  गई  हैं  ।

 मैं  नहीं  सोचता कि  विधेयक के  उपबन्धों  के  बारे में  ak  '  विस्तृत  बातें  कहनी  चाहिये ं।

 समस्त  विषय  पर  संयुक्त  समिति  विचार  करेंगी  ake  समस्त  सुझावों  पर  समिति  wit  सरकार

 द्वारा  पूर्ण  विचार  किया  जायगा  i  विधेयक  में  दी  गई  प्रस्थापनाओं के  लियें  एक  शक्तिशाली  कौर

 निधि  समिति  बनाने  का  प्रयत्न किया  गया  है  मालम  नहीं  कि  जब  हम  श्रपने-अ्रपने  राज्यों  सम्बन्धी

 विषयों पर  चर्चा  करेंगे  तब  माननीय  सदस्यों का  देश  के  प्रति  कया  कतेंव्य  होना  चाहिये  |  यह  बताना

 झ्रावश्यक  है  अथवा  नहीं  ।  जिन  प्रश्नों  पर  सशक्त  समिति  में  चर्चा  होगी  और  यह  सभा  विचार  करेंगी

 उनके  कारण  पहले  काफी  झगड़ा
 कुछ  स्थानों पर  हुमा  है  दुखद  घटनायें  परन्तु

 हमने सबक  सीखा है  ।  सत्याग्रह  के  नाम पर  '  कुछ  स्थानों  में  प्रभी भी  प्रदान जाते  हैं

 इनको  सुनकर  मुझे  होता  है  |  हमारा  देश  लोकतंत्रात्मक  देश  है  ।  हमने  इन  विषयों  पर  सब  जगह

 चर्चा की  है  ।  मत  व्यक्त  करने के  पर्याप्त  अवसर  दिया  गया  है  ।  जिन  व्यक्तियों  को  इन  विषयों

 के  बारे में  स्थिति  का  भ्रध्ययन  कर  भ्रान्ति  निश्चय  करना  उनकी  सहायता करने  के  लियें

 विभिन्न  प्रकार  की  राय  रखने  वालों  को  पूर्ण  अवसर दिया  गया  है  ।  हमें  इसी  रीति  का  पालन  करते

 रहना  चाहिये  |  इस  समय  aaa  है  कि  हम  सद्भावना  फैलायें  श्ञांति  स्थापित  करें  तथा  एक  दूसरे  में

 विश्वास  भावना  उत्पन्न  करें  ।  यह  Aaa  है  कि  हममें  वह  भावना  हो  जो  दो  पड़ोसियों  में  होती

 है  पौर  हम  एक  दूसरे  पर  विश्वास  कर  सकें  जिससे कि  जो  भी  सुधार  किये  जायें  वे  विचारपूर्वक  किये

 जायें ।  हमें  विश्वास  कौर  भ्राता  के  साथ  ७५  बढ़ना  चाहिये

 ate  ही  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  श्रारम्भ  की  जायेंगी  ।  कुछ  स्थानों  में  जो  हम  से  अधिक  दूर  नहीं

 हैं  असंतोष की  भावना  प्रकट  की  जा  रही  है  ।  कुछ  समाचारपत्रों  में  कुछ  घोषणायें  प्रकाशित की  गई  हैं

 जिनमें जहाद  शब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।  संसार  में  हमारे  लिये  कुछ  भान है  हमें  अ्रच्छे ढंग  से

 सदस्यों  को  सुलझाना  चाहिये  जिससे  कि  हम  अपनी  दोस्तियाँ  रचनात्मक कार्यों  में  लगा  सकें  ।

 इस  महान  का  श्रादर  बुढ़ायें  शर  इसे  वह  स्थान  दें  जो  राष्ट्रों  में  इसका  होना  चाहिये  ।  हमें

 ऐसा  वातावरण  कौर  ऐसी
 भावनायें  उत्पन्न करनी  चाहियें  जिससे कि  प्रत्येक  नागरिक को  अपना  पूर्ण

 विकास  करने  का  मिले  कौर  प्रत्येक  को  गर्व  हो  कि  वह  भारत  जैसे  महान  देश  का  नागरिक  है  ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मैं  एक  भ्रौचित्य प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  संविधान के  अनुच्छेद  ३  के

 अनुसार  ष्  राज्यों की  सामानों  में  परिवर्तन कर  सकती  है  तथा  नये  राज्य  बना  सकती  है
 ।

 केवल

 अंदमान  wie  निकोबार  द्वीप  संविधान  में  ऐसे  क्षेत्र मानें  गये  हैं  जो  राज्य नहीं  हैं  ।  बम्बई  जैसे  कुछ
 क्षेत्रों

 को  इस
 विधेयक

 में  राज्य  क्षेत्र  बनाया  जा  रहा  एसा  तब  तक  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक

 कि  एक  संविधान
 संशोधन  विधेयक  पारित  नहीं  किया  जाता

 जो  भ्रनुसूची
 में  fad  कर  विभिन्न

 a

 मल  प्रकरण  में



 YEAG ५  राज्य  पनगंठन  विधेयक  २६२ ३

 प्रकार के  राज्य  क्षेत्र  बनायें श्र  जिसमें  संघ  राज्य  क्षेत्र को  भी  मान्यता दी  जायें  ।  आपने  इसी  प्रकार

 विनिर्णय  पहले  भी  दिये  हैं  |

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :
 किस  ay  ?

 fait  एस०  एस०  मोरे  ३  कौर  १८  सितम्बर  PEXR  को  अ्रपराधिक  fafa  संशोधन

 विधेयक  सम्पदा  शल्क  विधेयक  के  बारे  में  दिये  आपने कहा  था  कि  जब  दो  विधेयक  साथ-साथ

 पुरःस्थापित  किये  जायें  att  उनमें  से  एक  संविधान  संशोधन  विधेयक  हो  जिस  पर  दूसरा  विधेयक

 रित हो  तो  संविधान  संशोधन  विधेयक  पारित  होने  के  पहले  दूसरे  पंशो थर  विधेयक  पर  विचार  नहीं

 किया जा  सकता  |  जब  तक  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  मान्य  वर्गीकरण  नहीं  समझा  जाता  तब  तक  कंवल

 उसकी  प्रत्याशा  कर  ऐसे  विधेयक  पर  विचार  नहीं  कियां जा  सकता  ।  हमें  संवैधानिक  उपबन्धों  श्र

 परिसीमाझों का  ध्यानपूर्वक  पालन  करना  शी  जनता  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  संवैधानिक  कठिनाई

 को  दूर  करने  के  लिये  हमें  संविधान  विधेयक  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  प्राथमिकता  देनी

 चाहिय े।

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  |

 जी०  बी०
 पन्त  :  श्री  मोरे  द्वारा  उठाई  गई  आपत्ति का  ee  नहीं  समझता हूं  ।

 fat  एस०  एस०  मझे  मालूम  है  कि  यह  मेरा  अपराध  है  |

 जी०  बी०  पन्त  मैं  उनका  अरे  नहीं  समझ  सका  ।  यह  मेरा  अपराघ  हो  सकता

 परन्तु  तथ्य  यह  कि  हम  एक  दूसरे  को  नहीं समझ  सके

 ~  an 2D
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  इसलिये  हम  विरोध  पक्ष  में  बैठे हैं  ।

 जी०  बी०  गीतकार  कंवल  यह  बात  नहीं  है  ।  प्रा पका  हृदय  इस  कौर  हो  सकता  है  |

 मने  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  है  जो  अभी  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है

 जिसके  बारे  में
 संयुक्त  समिति को  सौंपने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  यदि  उसक  किसी

 उपबन्ध  को
 सभा  स्वीकार

 न
 करें  तो  उसे  सभा  समाप्त  कर  सकती  है  ।  यदि  agar  समिति  समझती  है

 कि
 कुछ  खण्ड  स्वीकृत

 न
 किये  जायें  तो  वह  ऐसा  frig  करेगी  |  परन्तु  श्री  एस०  एस०  मोरे  मानते हैं

 कि
 संविधान  विधेयक

 में  कुछ  उपबन्ध  किये  गये  हैं  वे  इस  विधेयक में  नहीं  किये  जा  सकतें थे  ।

 हमने इस
 विधेयक

 में  ऐसे  उपबन्ध  रखे हैं  जो  यहां  रखे  जा  सकते थे  ।  दूसरे  विधेयक  में  हमने  ऐसे

 उपबन्ध  रखें  हैं  जो  इनके  लगभग  दूसरे  भाग  हैं  ।  हमने उन  दोनों  को  एक  ही  तारीख  को  पटल  पर

 रखा  है
 ।

 संयुक्त  समिति  को  यह  विधेयक  सौंपने  के  बाद  मैं  उस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का

 प्रस्ताव  करने  वाला  हूं  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  कौर  कौन  सा  तरीका  हो  सकता  था  ।  न  मालूम इस  विषय  में

 मुझ  से  क्या  तराशा  की  जाती  है  ।

 महोदय  :  में  इस  विषय पर  विचार  करूंगा  ।

 1  श्रीमती  wey  स्वामीनाथन  ( fsetrer)  मेरे  संशोधन का  क्या  हुमा  ?

 जो०  ate
 पन्त  पेशावर  ही  आपके  संशोधन  को  डरपना  संशोधन  समझ  प्रस्तुत  करूंगा  |

 धमकी  जम्मू  स्वामीनाथन

 :  मैंने
 नामों

 में
 c

 किया  है  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 माता  बैर  11 करता जी०  बी०  पन्त  :  में

 ~
 प्रस्ताव म

 1५९ tnd  House  and  15  members
 (१)  For  of  45  members,  30  from

 from  Rajya  Sabhaਂ

 [vy  सदस्यों  जिसमें  इस  सभा  के  ३०  सदस्य  और  राज्य-सभा  के  १५  सदस्य
 हों

 के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाय

 of  51  members,  34  from  this  House  and  17  members

 from  Rajya  Sabhaਂ

 [  सदस्यों  जिस  में  इस  सभा  के  ३४  सदस्य  द  चि  राज्य  सभा के  १७  सदस्य  |

 (२)  क्रम  संख्या  ३०  के  gear  निम्नलिखित नाम  जोड़  दिये  जायें
 द

 है  |  Dr.  Lanka  Sundaram

 32  Shri  Tek  Chand

 33  Dr.  N.  M.  Jaisoorya

 34  Shrimati  Ammu

 “32  डा०  लंका सुन्दरम्

 श्री  टेकचंद

 देरे  डा०  एन०  एम०  जयपुर

 श्रीमती  स्वामीनाथन

 राच्य
 महोदय

 :
 में  प्रस्ताव  को

 संशोधित
 रूप  में  लोक-सभा के  समक्ष  रखता  हूं

 :

 भारत  के  राज्यों के  पुनर्गठन  श्र  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  को

 सभाओं  के  ५१  सदस्यों  की  एक  संयुक्त-समिति को  सौंपा  जाय  जिसमें इस  सभा  के

 ३४  सदस्य  अर्थात  श्री  यू
 ०  श्रीनिवास  श्री  एच ०  वी०  श्री

 ए०  एम०  श्री  अनार  श्री  एस०  आर ०  श्री  बी  ०  जी०

 श्री  बसन्त  कुमार  डा०  राम  सुभग  श्री  alo  एन०  श्री  देव कान्त

 श्री  एस०  श्री एस  ०  के ०  श्री  श्री  जी०  एस०

 श्री  जी०  बी०  श्री  राधाचरण  श्री  गुरुमुख  सिह

 श्री  रामप्रताप  श्री  भवन  जी  पु  श्री  पी०  श्री  बो०  एन०

 श्री  झा नन्द  श्री  फ्रैंक  श्री  पी०  टी०  श्री  Fo  कृ०
 ay,

 श्री  oto  बी०  श्री  श्री  सारंग धर  श्री  एन०  ato

 श्री  जयपाल  डा०  लंका  श्री  डा०  एन०  एम०  जयपुर

 कौर  श्रीमती  जम्मू  स्वामीनाथन

 भ्र  राज्य-सभा के  १७  सदस्य

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  पूरी  संयुक्त  समिति
 के

 सदस्यों

 aur
 की  समस्त  संख्या  की  एक  तिहाई  BM;

 कि  समिति  १४  १९५६  तक  इस  सभा को  अपना  प्रतिवेदन  देगी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 कि  अरन्य  प्रकरणों  में  संसदीय  समितियों  पर  लाग  होने  वाले  इस  सभा  के  प्रक्रिया  ऐसे

 परिवर्तनों  प्रौढ़  रूपभेदों  के  साथ  लाग  जो  अध्यक्ष

 कि  यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति
 में

 सम्मिलित  हो  कौर  राज्य-सभा  द्वारा  aaa  समिति  में  नियत  किये  जाने  वाले  सदस्यों

 के  नाम इस  सभा  को  बताये |

 fait  एच०  मुकर्जी  )  :
 इस  सभा  में  ऐसे  अवसर  कर्म  ही  भराये  हैं

 जब  हम  लोगों  से  इतने  महत्वपूर्ण  विधान  पर  विचार  करने  के  लियें  कहा  गया  हो  ।  यह  एक  ऐसा  विधान

 है  जिसके लिये  हमारी  जनता  व्याकुल थी  ।  परन्तु  यह  बड़े  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  ने
 त

 warps  कार्यों  द्वारा इस  विधान  जिसका  स्वागत  करने  के  लिये  सभी  लोग  तेयार

 श्र  उत्सुक  छीछालेदर  कर
 दी

 है
 ।

 यदि  सरकार  तो  उस  संयुक्त  समिति  जिसे  यह

 विधेयक  सुपुर्द  किया  गया  wa  भी  काफी  क्षतिपूर्ति  की  जा  सकती  है  ।  परन्तु  की  जसी  स्थिति

 उसके  देखते  हुये  मुझ  को  भय  है
 कि  इस  विधान  के  सिलसिले  में  सरकार  द्वारा  जनता  के  प्रति  जो  प्र न्याय

 किये  गये  उनको  दूर  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 मैने  गृह-कार्य  मंत्री  को  यह  कहते  हुए  सुना है  कि  कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध  में  वह  जनता  की

 इच्छाओं  ही  निर्णय  करेंगे  |  मैं  उनकी  इस  बात  को  स्वीकार  किये  लेता  हूं  परन्तु  में  गृह-मंत्री

 से  एक  बात  को  स्पष्ट  कराना  चाहता  हूं
 ।  इस  बात  को  सभी  स्वीकार  करेंगे  किं  जनता  का  तात्पयं  किसी

 राजनीतिक
 दल

 विशेष  चाहे  वह  कांग्रेस
 हो

 या  कोई  राजनीतिक  दल
 सदस्यों से  नहीं

 होता  है  ।  यदि  बिहार  a  बंगाल के  विलयन के  सम्बन्ध  में  जनता की  राय  ली  जाती  तो  इस

 सुझाव को  बिना  किसी  आडम्बर  के  te  किया  जाना  चाहिये  भर  गृह-मंत्री  द्वारा  तत्काल  इस  की

 घोषणा की  जानी  चाहिये  ।

 मेँ  यह  बात  मानने  के  लिये  तेयार  हूं  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  ही  समान  हमारे  गह-काय  मंत्री  भी

 सत्य  के  हामी  S  |  परन्तु  जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  उन्होंने  एक  भी  ऐसी  बात  नहीं

 कही  है  जिसका सत्य  भ्रमणा उन  सिद्धांतों  जिनकी  अक्सर  दुहाई दी  जाती  कोई  सम्बन्ध हो

 एक  समय  भाषावार  पुनर्गठन के  जिन  सिद्धांतों  की  बड़े  उत्साह से  दलीलें  दी  जाती  उनको

 उचित  भ्राता  पर  पुनर्गठन  करने  के  नाम  पर  तिलांजलि  दे  दी  है  कौर  इस  श्रौचित्यपूर्ण  नाम  के  कारण

 उन्होंने  इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  अनेकों  त्रुटियां  की  १९४७  में  सत्ता  ग्रहण  करने  से  यहां  तक

 कि  पिछले  साधारण  निर्वाचनों  से  पहले  कांग्रेस  ने  इस  बात  को  कभी  गप्त  रखने  का  प्रयास

 नहीं  किया  कि  वह  भाषा  के  सिद्धांत  का  समर्थन  करती  है  ।

 सन्  g€Qe  क  नेहरू-प्रतिवेदन में  कहा  गया  था  कि  प्रांतों  के  पुनर्वितरण  में  मुख्यरूप से  जनता

 की  इच्छाओं  प्रौढ़  सम्बन्धित क्षेत्रों  की  भाषावार  एकता  का  ही  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  |  इस  प्रतिवेदन

 को  art  तीन  दशक  बीत  चुके  परन्तु  उसमें  कही  गयी  बात  राज  भी  उतनी  ही  सत्य  है  ।  राज जो

 झपने  श्राप  को  बहुत  महत्वपूर्ण समझ  कर  इधर-उधर  पैंतरेबाजी  करते  wad  हैं  शौर  भाषावाद को

 बुराइयों कें  राग  वह  वास्तव  में  जनता  पर  उठा  लाइन  लगान  बाल  ह  |

 जैसा
 कि

 हमारे  संविधान  में
 कहा  गया  भारत  अनेक  राज्यों का  एक  संघ  यह  राज्य वापस  में

 लड़ने-झगड़ने  वाले  नहीं  हैं  जिन्होंने  gy  मामलों में  समझौता  कर  लिया  वरन्  ऐसे  राज्य

 eat  विभिन्नताओं
 के  होते हुए

 भी
 एक  सूत्र में

 बंधे
 हुए  जिनकी  संस्कृति  बहुरंगी है  कौर  यदि

 भाप  उसके  किसी  भाग  को  उससे  अलग  कर  दें  तो  उसको
 भीषण

 क्षति  पहुंच  सकती  है  ।  हमारी

 मूल
 ५

 में

 ~  थ
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 [  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  |

 देशभक्ति  का  पहला  उत्तरदायित्व  यही  है  कि  भारत  की  एकता  जनता  की  दृढ़ता  को  बनायें  रखें
 |

 परन्तु इस  एकता  दृढ़ता की  रक्षा  अपनी  भ्रांखों
 को  पुतली  के  समान  उसी  समय

 की
 जा  सकेगी  जब

 कि  जनता  को  इस  बात  का  विश्वास  दिला  दिया  जाये  कि  यदि  wore  कठिनाइयों  द्वारा  बाधा न

 डाली  तो  यथासमय  भाषावार  राज्यों  की  स्थापना  कर  दी  जायेगी  |  जहां  तक  यह  विधेयक

 इस प्रक्रिया की  सहायता  करता है  वहां  तक  इसका  स्वागत  THT  जहां  तक  यह  इसमें  बाधक  बनता  है

 उसमें  परिवर्तन किया  जाना  चाहिये  कौर  मझे  आशा है  कि  संयुक्त  समिति में  कुछ  बड़े  परिवर्तन

 कर  दिये  जायेंगे  ।

 राज  प्रमुखों  के  पद के  उत्सादन  किये  जाने  का झ्रथवा 'क  @  शौर Cee?  श्रेणी  के  राज्यों के

 विभेद  के  समाप्त  किये  जाने  का  स्वागत  करने  में  मझ  को  कोई  हिचक  नहीं  है  ।  हम  केरल

 श्र  नये  बनाये  जाने  वाले  अन्य  भाषावार  राज्यों  का  भी  निश्चय  हो  स्वागत करते  हैं  ।  परन्तु

 इसको  कर्नाटक  न  कहकर  मैसूर  कयों  कहते  हैं
 ?

 प्राप्त  को  TET  कौर  मद्रास  को  तामिलनाड  क्यों  नहीं

 कहते हैं  ?  इसमें  लज्जा  केवल  उसी  समय  हो  सकती  है  जब  हम  यह  मान  लें  कि  भाषा  का  सिद्धांत  हमको

 पसन्द  नहीं  है  |  हम  चाहते  हमारी  जनता  चाहती  परन्तु  हमारा  प्रशासन  कहता  है  कि  भाषा  के

 सिद्धांत  -  के  सम्बन्ध में  हम  मौन ही  बने  रहें  ।

 जिन  क्षेत्रीय  परिषदों  की  स्थापना  की  जाने  वाली  उनके  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  द्वारा

 काफी  आलोचनात्मक  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना  क्योंकि  इनकी  स्थापना  किये  जाने  मात्र  से  ही

 पारस्परिक  सदस्यों  अथवा  विवादों  के  शी  घ्नतापुवंक हल  किये  जाने  की  आशा नहीं की नहीं  की  जा  सकती है  ।

 इस  समस्या का  हल  भारत  के  प्राथमिक  विकास  के  प्रश्न  पर  एकीकृत  दृष्टिकोण के  जाने

 में  निहित  है  ।  इसीलिये  मेरी  ae  धारणा  है  कि  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  को  लोकतंत्रात्मक  स्वरूप  प्रदान  करने

 के  बाद  ही  इनकी  स्थापना  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  प्रौढ़  साथ  ही  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  का  कार्य  केवल

 सामाजिक  नियोजन  ait  प्राथमिक  नियोजन  पर  विचार  करने  तक  ही  सीमित  होना  चाहिये  ।  हो  सकता है

 कि  इन क्षेत्रीय  परिषदों
 के  रूप  में  सरकार  किन्हीं  प्रशासनिक  इकाइयों  की  स्थापना  करना  चाहती  है  भर

 age  इसीलिये  वह  भाषा  के  सिद्धांत का  इतनी  seats साथ  विरोध कर  रही  है  ।  इसीलिये

 संयुक्त  समिति
 को

 इस  बात  पर  बहुत  अधिक  ध्यान  देना  होगा  कि  कहीं  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  के  बहाने  गीत

 रीति से  विलयन का  प्रयास  तो  नहीं  किया  जा  रहा  मुझे  arene  किं  यदि  इस  दृष्टि  से  बिचार  किया

 गया  तो  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  के  स्वरूप  को  ही  सही  दिशा  में  मोड़ा  जा  सकेगा  ।

 मेरे  पास
 सरकार

 की  हरनेक
 त्रुटियां  की

 दौर  ध्यान  प्रकृष्ट  करने  का  समय  है  कौर  बम्बई

 का
 प्रश्न

 भी  उन्हीं  लोगों  के  लिये  छोड़
 इस  सम्बन्ध

 में  मुझ  से  अधिक  जानकारी रखते

 केवल  यहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  को  महाराष्ट्र  में  शामिल  करने  की  मांग  निस्सन्देह एक

 त्र
 लोकतंत्रात्मक  मांग  हैं

 और

 इस  विधेयक  में  इसके  सम्बन्ध  में  जी  उपबन्ध  रखा  गया  है
 उसका  उद्देश्य  केवल  यही  हो  सकता  है  कि  साधारण  निर्वाचनों

 के  तुरंत  पूर्व देश  की  इस  व्यावसायिक

 सयानी  सो  AN  ही  दाव  में  पहा  जायें  ।
 यहां  के  मुख्य  मंत्री  कांग्रेस  के  कोषाध्यक्ष  भी  कौर  जाने

 वाले  साधारण  निर्वाचनों  की  दृष्टि  से  उनके  उत्तरदायित्व  बहुत  हीं  अधिक  हैं  ।

 बम्बई को  महाराष्ट्र  में  शामिल  किये  जाने  की  जनता  की  इस  मांग  का  सरकार  द्वारा  भ्रत्यन्त

 विचारपूर्ण  ढंग से  विरोध  किया  गया  है  कौर  बम्बई  इस  समय  भी  मौन  यंत्रणा  सहन  कर  रहा  है  ।

 बम्बई
 के

 सम्बन्ध  में  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूँ
 कि

 वहां  बिल्कुल
 भी

 न्याय  नहीं  किया  गया  है  ।
 वरन्

 बम्बई के  सम्बन्ध  में
 जो  भी  सुझाव  दिया  जाता  है  उसमें  कोई

 न
 कोई  चाल  छिपी  है  ।
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 अरब  मैं  एक  कौर  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  का  उल्लेख  करूंगा  |  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  भराती

 है  कि  प्राय  जो  भी  कार्य  करने  जाते  हैं  उसमें  उड़ीसा को  कयों  पूरी  तरह  से  भुला  देते  हैं
 ।

 क्या

 लिये  कि  उड़ीसा  की  जनता  गरीब  है
 ?

 परन्तु  साथ-साथ उन्होंने  दऋरान  शक्ति  का  परिचय  दे  दिया  है
 कि

 कांग्रेस  दल  की  शक्ति  प्रौढ़  तड़क-भड़क के  बावजूद  वहां  पर  एक  प्रान्दोलन  बल  पकड़  रहा  है  ।
 परन्तु

 सरायकेला  अझर खरसवान के सम्बन्ध में के  सम्बन्ध  F  उड़ीसा के  दावों  की  पूरी  तरह  से  अवहेलना  कर
 दी  गयी

 है  ।

 पश्चिम  बंगाल  कौर  बिहार  के  विचाराधीन seal  का  तो  पूरा  इतिहास  ही  इतना  कलुषित  है

 कि  सरकार  द्वारा  उसके  सम्बन्ध में  कोई  स्पष्टीकरण  किया  ही  जाना  चाहिये  ।  बिहार  कौर  बंगाल

 के  बीच  कुछ  विवाद  जहां  तर्क  राज्य  पुनर्गठन  शभ्रायोग  का  सम्बन्ध  उसने  कछ  निर्णय  किये
 थे

 उनके  सम्बन्ध  में  हममें से  कुछ  की  राय  थी  कि  वह  गलत  थे  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  की  कुछ  सही  मांगों

 पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  |  उसके  बाद  उन  पर  सरकार  द्वारा  किया  गया  निर्णय  हमारे  सामने  पाया

 द्रोह  वह  are  भी  खराब  था  क्योंकि  उसने  आयोग  के  पंचाट  को  व्यर्थ  कर  दिया  था  -  र  फिर  अचानक

 दोनों  राज्यों  के  विलय  का  सुझाव  झा  गया  ।

 विधेयक  सम्बन्धी  जिन  प्रारूप  प्रस्थापना भ्र ों  को  एक  माह  पूर्व  सरकार  द्वारा  परिचालित  कि

 गया
 उनमें

 विधेयक  की  एक  प्रस्तावना भी  थी  जिसमें  कहा  गया  था  कि  दोनों  राज्यों के  विलय  की

 प्रस्थापना के  कारण  उनके  सम्बन्ध  में  किसी  उपबन्ध  को  विधेयक  में  शामिल  नहीं  किया  गया  था ॥

 इन  राज्यों  के  सम्बन्ध में  निर्णय किये  जायेंगे  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  एक  झ्र लग

 विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  |

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  इसी  बात  को  फिर  से  दोहराया  है  ।  परन्तु  हमारी  धारणा  यह  है  कि  देश  के

 दास  पत्रों  द्वारा  यह  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  विलयन

 क  पक्ष
 यह  बात  बिलकूल झूठ  है  |  मैं  गह-किये  मंत्री  को  चुनौती  देता  हूं  कि  वह  कलकत्ते  में

 स्वर्गीय  श्री  मेघनाद  साहा  के  स्थान  के  लिये  होने  वाले  निर्वाचन  के  परिणामों  =  प्रतीक्षा  करें  तो  उनको

 पता  लग
 जायेगा

 कि  वहां के  जिनमें ४०  प्रतिशत  गैर-बंगाली  किस  मत  देते हैं  ।

 जी०  बो०  पन्त  :  मैं  तो  बिना  चुनौती  के  प्रतीक्षा  करने  के  लिये  तैयार  हुं  ।

 श्री  एच०  एन०  मकानों  कलकत्ते  के  प्रतिष्ठित  पश्चिम  बंगाल  के  अरन्य  भागों  में  भी  आन्दोलन

 रहा
 है

 ।  हफ्तों  से  सत्याग्रह चल  रहा  है  प्रौढ़  ब्लागों-बिहार विलयन  विरोध  आन्दोलन  के  सिलसिले

 १२  अप्रैल  ae Oo  तक  ७५४८  प्रदर्शनकर्ता गिरफ्तार  किये  जा  चके  हैं  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 यह  सत्याग्रह भी
 अत्यन्त  झ्रादशं

 रूप  में  चलाया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  फिर  भी  हमारे  प्रधान
 मंत्री

 कहते  हैं
 कि

 प्रशासन  पर
 अनुचित  दबाव  डाला जा  रहा  है  ।  जो  बात  एक  के  लिये  ठीक  वह  दूसरे के

 लिये  ठोक  नहीं  होती  है
 ।  जनता

 की  aaa  के  प्रति  इस  प्रकार  का  भेदभावपूर्ण  रुख  एक  ऐसे  प्रशासन

 का  परिचायक है  जो  भ्रच्छे  कार्य  करते  हुए  भी--जिनका  हर  कोई  समर्थन  करने  के  लिये  तैयार

 जनता
 से  बना  रहता  है  ।  इसीलिये  जब  जनता  द्वारा  झ्रत्यन्त  ही  शान्तिपूर्ण  रीति से  सत्याग्रह

 किया  जाता  उस  समय  शेरगिल  भारतीय  समाचारपत्रों में  उनकी  खबर  भी  न
 देकर  हमसे  कहा

 जाता  है  कि  ह  हमारे  ऊपर  aaa  दबाव  डालने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।”  शभ्राखिर हमसे  क्या  करने
 को

 ater

 की

 जाती  है  !
 tua  anil  में
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 [ sir  एच०  एन०  मुकर्जी |

 cheat  बंगाल  में  कम से  कम  दस  नगरपालिका-निर्वाचन हो  चुके  हैं  श्र  कांग्रेस
 इन  सब  में

 पराजित हुई  कुछ  में  तो  कांग्रेस को  अपने  उम्मीदवारों को  खड़ा  करने  की  भी  हिम्मत  नहीं  हुई
 ।

 कलकत्ता  निगम  *#—raty  उसकी  निर्वाचन  प्रणाली  अत्यन्त  श्रलोकतंत्रात्मक
 निर्वाचन

 का

 श्रीनिवासन  दिये  जाने  के  बावजूद  स्थगित कर  दिये गये  हैं  अन्यथा  वहां  भी  परीक्षा हो  जाती  ।

 aa  बिहार  लोक  सेवक  संघ  के
 ७६

 वर्षीय  नेता  श्री  aga  चन्द्र  घोष
 सत्याग्रह

 करने  के
 लिये

 मानभूम से  कलकत्ते  की  पैदल  यात्रा  का  नेतृत्व  कर  रहे  वह  सब  लोगों
 को

 यह  बताने  जा  रहे  हूँ
 कि

 किस  प्रकार यह  विलय  प्रस्ताव सबको  क्षति  पहुंचायेगा  site  किस  प्रकार  उन  क्षेत्रों  जो  भाषा  के

 विचार  से  संदिग्ध  रूप  से  परिचित  बंगाल  के  भाग  उसमें  मिला  कर  ही  समस्या  को  वास्तविक  ढंग  से

 हल  किया  जा  सकता  है  ।  यह  सब  हो  रहा  है  कौर  यहां  हम  को  शान्ति  कौर  हिस  के  पाठ  पढ़ाये  जा  रहे

 कलकत्ते  में  जाकर  देखिये  कि  वह  आन्दोलन  किस  ढंग  से  चलाया  जा  रहा  है  ।  ऐसे  में  जनता  की

 इच्छाओं की  बात  करना  फिर  बंगाली-बिहार  के  विलय  को  उनके  ऊपर  लादना--मैं  इसको

 राजनीतिक  बेईमानी  कहूंगा  ।

 यहां  मेरे  पास  अ्रमत थ  बाजार  पत्रिकाਂ  की  एक  प्रति  मौजूद  है  जो  शुद्ध  कांग्रेसी  पत्र  है
 ।

 इसके
 १९

 अप्रैल  के  कलकत्ता  संस्करण  में  छपा  है  कि  श्राजाद  कहते  हैं  कि  जिन  क्षेत्रों  को  बंगाल  को

 रित  किये  जाने  की  सिफारिश  की  गयी  उनको  बंगाल  कौर  बिहार  संघ  के  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्र  के
 WATT

 लाया  जाना  चाहिये  ।  इससे  पूर्व  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  मौलाना  ने  कहा  था  कि  विलय  का  प्रस्ताव

 सीमा  प्रस्ताव  का  स्थान  नहीं  ले  सकता  है  ।  उन्होंने यह  भी  कहा  कि  यदि  विलय  संभव  नहीं  gar  तो
 जिन

 क्षत्रों  को  हस्तांतरित  करने  की  सिफारिश  की  गयी  है  उनको  हस्तांतरित करने  का  सरकारी  निर्णय  लागू

 किया  जायेगा  1

 यह  सब  क्या  है--दिल्ली  का  लड्डू  ?
 का  लड्डू जो  खाया  वह  जो  नहीं

 खाया

 वह
 भी

 पछताया  ।”  इसका  क्या  है
 ?

 जनता
 को

 गुमराह  कयों  किया  जाता  है  ?  जाकर  यह

 कयों  नहीं  कहा  जाता  कि  सत्रावसान के  पहले  ही  विधेयक में  शामिल किये  जाने  के  लिये  हमारे पास  दो

 प्रस्थापनायें
 तैयार

 मैं  गृह-कार्य  मंत्री  से  इसी  समय  कोई  उत्तर  पाना  नहीं  चाहता  हूं  ।  परन्तु  उनको  मामले  पर  विचार

 करना  चाहिये
 कि

 देश  के  उस  भाग
 की

 जनता
 क

 साथ  इस  प्रकार  का  भद्दा  व्यवहार  करने  का  क्या  कारण

 है
 ?  हो  सकता  है  कि  श्राप  समझते  हों  कि  डा०  बी ०  सी०  राय  सारी  दुनिया  से  ऊपर  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल

 में  उनकी  कल्पित  स्थिति  के  आधार  पर  ही  श्राप  वहां  की  जनता  के  साथ  आंखमिचौनी  खेल  रहे  हैं  ।

 मुझ  खेद  है
 कि

 अपनी  बात  बंगाल
 पर

 ही  केन्द्रित  करनी  पड़ती  मुझे

 हैदराबाद के  सम्बन्ध  में
 भी

 बहुत  कुछ  कहना  है  ।
 मैं  उग्र  बंगाली  राष्ट्रवादी की  ढंग  से  बात  नहीं

 करना  चाहता  हूं  परन्तु  केवल  यही  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  के  जनविरोधी  रुख  का  एक  अच्छा

 उदाहरण  है  कौर यह  इस  बात
 को  प्राण  करता है  कि  सरकार को  परिचित  बंगाल  को  पश्चिम

 बगाल  बने
 रहने

 देन  में
 डर

 लगता
 समाजवादी  प्रकार

 के
 समाज  की  दुहाई देते  रहने  पर  भी

 कांग्रस  यह  नहीं  चाहती  है  कि  पश्चिम  बंगाल  समाजवादी  प्रकार  के  आधार  पर  हमारे  देश  का  पुर्ननिर्माण

 करन  वाले  वीरों  का  एक  बना  रहे  |  यह  केवल  पश्चिम  बंगाल  के  जन  भ्रान्दोलनों  का  भय  ही  है  जो

 बाप  इस
 प्रकार

 को  कार्यवाहियों  को  बात  कर  रहे  हैं
 ।

 मैं  इस  बात  को  जोर  देकर  दोहराता  हूं  कि

 तर  कल कत तें  मे  हिन्दी  भाषी  जनता  का  देश  भर  के  किसी  भी  स्थान  की  अपेक्षा  विशाल  जमघट

 है--दो  बार  हड़तालें  हो  चुकी हैं  ।  कया  यह  इसलिये  हुई  कि  बिहारियों ने  बंगालियों के  दबाव  के

 सामन  घुटने  टेक
 दिये

 श्रे  ?
 यदि  बिहारियों

 की  इच्छा होती  तो  वह  उसका  विरोध  कर  सकते  परन्तु
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 उन्होंने  एक  साथ  मिलकर  के  नारे  लगाये
 थे  ।

 हम  बिहार  बंगाल  दोनों  की

 जनता  की  प्रगति  चाहते  हैं  ।  हम  नहीं  चाहते
 कि

 संयुक्त  किये  गये  बंगाल-बिहार ताकत  के  भूखे
 राजनीतिज्ञों

 का  उखाड़ा बन  जायें  इसीलिये  मैंने कहा  कि  इस  विधेयक  से  इस  खतरे  की  बू  क  है
 ।

 जनता  पर

 इतना  श्रीवास कयों  ?  हम  सभी  भारतीय  हमें  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  संदेह  नहीं
 जब  हमारे

 प्रधान  मंत्री  हमारे  देश  की  महानता  की  चर्चा  करते  हैं  तब  हम  उनके  साथ  सहमत  हें
 ।

 परन्तु  हम  चाहते

 है ंकि  हमारे देश  के  विभिन्न  भागों में  रहने  वाली  जो
 भिन्न-भिन्न  भाषायें  परन्तु

 साथ ही  भारत  की  सम्पूर्ण  संस्कृति
 का

 एक  अविच्छिन्न  मंत्री
 शर

 सहयोग  के  प्राधा  पर
 अनन्द

 शर  समानता पु वक  रह  सके  |
 शर  इसीलिये  केन्द्रीय  सरकार  को  नियोजन  करने  का

 दायित्व

 सौंपा  जाता  है  ।

 यह  aa  प्रस्तुत  किया  जाता  है  कि  यदि  बंगाल  बिहार  का  विलयन  कर  दिया  जाये  तो

 जियों  की  समस्या  को  हल  किया  जा  सकता  यह  बिल्कुल  ही  व्यर्थ  की  बात  है  ।  बिहार  के  पास  बिल्कुल

 भी
 फालतू  भूमि  नहीं  है

 ।
 केवल  आदिवासी  क्षेत्रों  जहां  aes  लोग  नहीं  जा  सकते  थोड़ी-सी  भूमि  है

 ।

 मेरे  पास  कुछ  कागजात  थे
 जो  मेंने  श्री  श्रजितप्रसाद जैन  जब  वह  पुनर्वास मंत्री  दिये  थे

 ait  अब  में  समझता  हं  कि  में  इनको  यह  दिखाने  के  लिये  श्री  मेहर  चन्द  ख़न्ना  को  दे  दूं  कि  बिहार  के

 उत्तमा  शासकों  विशेष  रूप  से  श्री  कृष्ण  वल्लभ  सहाय  नाम  के  मंत्री  क्या  धारणा  है  ?  उस  पत्र

 जो  उन्होंने  कालोनाइजेशन  सोसाइटी  ara  इंडिया  जिसने  आठ  at  बंगाली  परिवारों  को

 बिहार  में  बसने  के  लिये  भूमि  देने  का  प्रस्ताव  किया  भेजा  था--एक  फोटो-चित्र  है ।

 बिहार  क  मंत्री  ने  इसीलिये  उसका  विरोध  किया  था  कि  वे  बिहार  के  शासक  गुट  के  एक  सदस्य  हैं  कौर  वे

 नहीं  चाहते  थे  कि  बंगाली  लोग  ब्र हां  जाकर  बसें  ।  बिहार में  १२,०००  एकड़  भूमि  कृष्य करण  के  लिये

 पड़ी हुई  है  ।  इसके  लिये  हम  बिहार  को  दोषी  नहीं  ठहरा  सकते  ।

 1 .1|  एम०  पी०  मिश्र  :
 का  वह  पत्र  लोक-सभा  पटल  पर  रखा

 जाना  चाहिये  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  उस  पत्र को  लोक-सभा पटल  पर  रख  दीजिये  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  में  कोलोनाइजेदान  सोसाइटी  श्राफ  इंडिया  के  मंत्री  के  नाम  बिहार
 के

 मत्री  श्री  कृष्ण  वल्लभ  सहाय  द्वारा  १९४३  में  लिए  गये  पत्र  की  एक  फोटो-प्रतिलिपि लोक-सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 में  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  बिहार भ्र ौर  बंगाल  के  संविलयन  द्वारा  शरणार्थियों की

 समस्या  सुलझाने  के  TH  दोनों  राज्यों  की  जनता  को  गुमराह  करने  के  लिये  "  दिये  जाते  हैं  ।  मैं  बिहार

 की
 भावनाओं

 को
 ठेस  नहीं  पहुंचाना  चाहता  ।  में  तो  केवल  यही  चाहता  कि  ara  यह  समझ  लें  कि  भाषा

 वार  राज्यों  का  निर्माण  बहुत  झ्रावश्यक  है
 ।

 मेरे  विचार  इस  विधेयक में  कुछ  कमियां  कौर

 न्रुटियां हैं  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  उन  सबको  दूर  नहीं  कर  पर  वह  उनमें  से  अधिक  से  प्रदीप  को

 दूर  करने  का  प्रयास  ऐसी  मेरी  झ्राद्या  है  |

 श्री  वी०
 जी०  देशपांडे  :  उपाध्यक्ष

 यह  विधेयक  जो  सदन  के  सम्मुख  पाया  है

 मैं  उसका  विरोध  करने  के  लिये  खड़ा  gar  लेकिन  मै  किसी  दल  विशेष  के  या  राजनैतिक  विरोधी  होने

 के  कारण  ऐसा  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 यह  मान्य  करना  होगा  कि  जब  से  राज्य  पुनर्गठन ara  का  इतिवृत्त

 प्रकाशित  हुमा  उसके  जिस  प्रकार
 की

 कलह  कल्पना  हुई  जिस  प्रकार  का  वातावरण  निमित

 हुम  जिस  का  उल्लेख  हमारे  गृह-मंत्री  ने  इस  एक  वाक्य  में  किया  है
 कि  कुछ  के  हृदयों  में  दुःख है

 उसके  सम्बन्ध  में  मैं  से  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  दू:ख  केवल  कुछ  हृदयों  में  ही  नहीं  देश  भर  में  एक

 faa  अंग्रेजी  में
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 [ =f  वी०  जो ०  देशपांडे  |

 ऐसी  परिस्थिति  का  निर्माण  gat  है  जिसको  देख  कर  परसों  हमारे  प्रधान  मंत्री  बड़े
 दुखित

 हुए  थे  ।  परन्तु  उनके  दुःख  के  साथ  सहानुभूति रखते  भारत  के  प्रधान
 मंत्री  शर  गृह-मंत्री  दोनों

 के  साथ  सहानुभूति  रखते  हुये  मैं  बतलाना  चाहता  हूं  कि  वे  जिस  प्रकार का
 विधेयक  यहां  पर  ले  जायें

 wie  जिस  प्रकार  की  सूचनायें  उन्होंने  यहां  जनता के  सम्मुख  रखी
 प्रौढ़

 जो  परिणाम  प्रा  मैं

 देश  में  देख  रहा  उसके  कारण  श्राप  के  साथ  ही  साथ  हम  को  भी  दुःख  उ  है
 ।

 परन्तु  में  यह  कहना

 चाहता  ¢  कि  जो  यह  दुखदायक  परिस्थिति  देश  में  निर्मित  हुई  भाषावाद प्रौर  कलह

 झर  संशय  का  जो  वायुमंडल  देश  में  उत्पन्न अम्मा  वह  भी  उस  समय  जब  कि  पाकिस्तान  के  साथ  हमारा

 श  होने  के  कारण  भारत  में  एकता  की  झ्रावश्यकता  उसके  लिये  ary  हमारे  नेतागण  की  मनोवृत्ति

 शौर
 विचारधारा  तथा  जो  यह  विधेयक  वे  ले  कर  वह  जिम्मेदार  है  प्रौर

 उसी के  कारण  अराज

 इस  प्रकार  के  झगड़े  चल  रहे  हैं  ।

 हुबली  के  अन्दर  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बतलाया
 कि

 राज  देश  के  प्रकार  जो  झगड़े  पैदा  हो  रहे

 हैं  उसका  कारण  हमारा  हिन्दु  राष्ट्रवाद  है  ।  लेकिन  सच्ची  बात  तो  यह  है  कि  हुबली
 के

 हमारे  प्रधान

 मंत्री  शीशे  में  अपनी  राष्ट्रीयता  का  रूप  देख  रहे  थे  ।  मुझे  याद  है  मैंने  पंद्रह  साल  पहले  एक  सिनेमा  देखा

 था  जिसका  नाम  था  न  मानेਂ  ।  शान्ता  ७  और  दाते  उसमें  काम  करते  थे
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  दातार तो  नहीं  ?

 श्री  वी०  जी ०  देशपांडे  :  दातार  दाते  |  उस  में  एक  बुड्ढी  वकील  एक  जवान  लड़की के  साथ

 शादी  करता  है  ।  वह  जब  शीशों  में  सफेद  बाल  देखता  है  तो  पागल  हो  जाता  दौर  कहता

 कि
 कौन  कहता  है  कि  म  बुड्ढा  हूं  ।  में  जवान  हूं  शौर  यह  कहते-कहते  वह  पागल  हो  जाता  है

 ।  वैसे ही

 हमारे  प्रधान  मंत्री  को  भी  अपनी  राष्ट्रीयता  शीशे में  दिखाई  पड़ती  है  ।  राज  उन्होंने  देखा  कि  बम्बई  में

 दंगे हो  रहे  उड़ीसा में  दंगे  हो  रहे  जगह-जगह वही  बातें  चल  रही  पंजाबी  कौर  पंजाबो  में  कलह

 हो  रही  तो  वह  सोचने  लगे  कि  मैं  तो  एक  नई  राष्ट्रीयता  लाया  कौन  कहता  है  कि  मैंने यह  झगड़े  पैदा

 किये हैं  ?  ait  सब  को  गाली  देने  लगे  ।  मैं  बतलाना  चाहता हूं  कि  श्राप  प्रादेशिकता  कौर  प्रादेशिक

 राष्ट्रवाद  के  विपरीत  जो  art  )  मनोवृत्ति ला  रहे  जो  कि  हमारी  संस्कृति के

 विरुद्ध  जो  एक  विकृत  भ्रन्तर्राष्ट्रीयता  उसका  ही  यह  परिणाम  है  कि  देश  में  यह  झगड़े  पैदा  हो  रहे

 हैं
 ।  हमारे  देश  को  प्राकृतिक  दृष्टि  से  एक  करने  वाले  हिन्दू  राष्ट्रवाद  को  स्वीकार  न  करने  के

 कारण  यह  झगड़े  पैदा  हो  रहे  हैं  ।  एक  बात  तो  यह  है  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  उनमें  लोक  राज्यात्मक  प्रवृत्ति  का  ara  है  ।  जिस  समय  यह  प्रइन  सबके

 सामने  उस  समय  जगह-जगह  संघर्ष  लेकिन  हमने  देखा  कि  उस  समय  हमारे  प्रधान  मंत्री  नें

 ौर
 दूसरे  नेताओं  ने  लोकतंत्रात्मक  तरीक  से  लोगों  से  उसके  विषय  में  नहीं  geri  स्वयं  ही  अपनी

 चीज़  को  यहां  लें  भराये  |  मुझे  पूरा  स्मरण  है  कि  मतबा  जब  यहां  पर  वाद-विवाद  हो  रहा  था  तब

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  खड़े  हो  कर  कहा  था  कि  हमने  सारे  झगड़े  बहुत  समाधान कारण रूप  से  तय  किये

 @  ।  मने  पूछा  कि  कौन  से  तो  उन्होंने  बताया कि  जैसे  मध्य  प्रदेश का  सवाल  है  ।  मैंने  उनको

 लाया
 कि

 मध्य  भारत  के  लोग  मध्य  प्रदेश  में  जाने  के  लिये  तैयार  नहीं  वहां  की  ऐसेम्बली

 ने  स्पष्ट  शब्दों  में  बड़े
 प्रचंड  बहुमत से  मध्य  प्रदेश में  मिलने  का  विरोध किया  तो  पंडित

 जी
 ने  कहा

 कि
 असेम्बली  अन्दर  तो  उन्होंने  बड़े  जोर  का  विरोध  किया  लेकिन  लोगों  नें  रास्तों  पर

 झगड़ा  नहीं  इसलिये  वह  इसको  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  कि  मध्य  भारत  में  मध्य  प्रदेश  में

 मिलने  के  विरुद्ध  मत  है
 ।

 जो  झगड़  करते  जो  तनाव  पैदा  करतें  खून  की  नदियां  बहाते  उनकी

 बातों  का  ज्यादा  यौन  किया  जाता  उनकी  बात  ज्यादा  सोची  जाती  है  ।  उनके  बारे  में  हमारे  प्रधान
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 मंत्री  ग्रेट  महान्  )  ale  विश्लेषण  इस्तेमाल  करते  प्रेम  गाथाझों में  बिलवेड  )

 शब्द  नाता  उनको  बिलोड़  का  नाम  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  जो  लोग  वैधानिक  मागं  से  उनके
 पास

 अपनी  बात  पहुंचाना  चाहते  उनकी  कोई  बात  सुनने  के  लिये  वे  तैयार  नहीं  हैं  ।  इसका  परिणाम  राज

 an  इस  बिल की  प्रगति के  रूप  में  देख  रहे  हैं  ।  इस  बिल  के  विषय  में  एक-एक  प्रदान  पर  मैं  विरोध

 प्रकट  करना  चाहता हुं
 ।

 जिस  प्रकार  से  मध्य  भारत
 प्रौढ़

 मध्य  प्रदेश  को  झपने  एक  किया  उसको  करते

 समय  समापन  सीमाओं का  विचार  नहीं  किया  ।  ग्वालियर  पुरा  नष्ट  हो  गया  है  ।  १  अक्तूबर के  बाद

 ग्वालियर  के  अन्दर  रहने  वाली  जनता  की  आमदनी  कम  होने  वाली  जिस  को  एक  रुपया  मिलता

 उसको  १  अक्तूबर के  बाद  ८  झा  ०  और ६ ६
 आआ ०

 मिलने
 की

 ara
 भी

 नहीं  है
 ।

 लेकिन  जो  उनका

 मंडल  यहां  अ्रपनी  बात  ५ अपके  सम्मुख  रखना  चाहता  उसकी  बात  सोची  तक  नहीं

 उनका कोई  सवाल  ही  यहां  नहीं  माना  जाता  है
 ।

 इस  प्रकार  से  वहां  का  प्रान्त  श्राप
 ने

 बनवा  दिया

 बंगाल
 प्रौढ़

 बिहार
 को  एक  करने  के  मामले  में  मेरे  मित्र श्री  हीरेन  मुकर्जी ने  agar  बता  दिया  है

 कि
 वहां  पर  किस  प्रकार  का  संघर्ष  चल  रहा  है  ।  सब  जगह  एक  ही  भावना  है  ।  जैसा  आपने कहा  कि

 मैं  कम्यूनिस्ट  नहीं  लेकिन  शायद  कम्यूनिस्ट  पार्टी  का  राज्य  हो  जानें  के  डर  से  ही  उन्हो ंने
 बंगाल

 बिहार  को  एक  कर  देना  उचित  समझा  ।  वह  जानते  हैं  कि  sare  बंगाल  कौर  बिहार  को  एक  कर  दिया

 गया  तो  कांग्रेस  राज्य  झ्बाघगति  से  चलता  रहेगा  |  इसी  एक  भावना  से  बंगाल  कौर  बिहार  को  एक  करने
 की  योजना  वहां  चल  रही  है  ।

 पंजाब  के  विषय  में  यह  बताया  गया  कि  वहां  पर  सब  लोगों  ने  पंजाब  की  योजना  को  मान  लिया

 लेकिन  यह  सब  लोग  हैं  कौन  ?
 वहां  पर  श्राप  ने  झ्र पनी  पार्टी  अर्थात्  कांग्रेस  का  अधिवेशन  भ्र मृत सर

 में  कर  वहां  पर
 जब

 इसको  पेश  किया  गया  तब  सब  जानते  वहां  पर  इस  का  कितना  बड़ा

 विरोध  gat  ।  मैँ  यह  नहीं  कहता  कि  झगड़ा  मिटना  नहीं  चा  झगड़ा  मिटाया  जा  सकता  लेकिन  श्राप

 का  झगड़े  के  समाधान का
 जो

 तरीक़ा  श्रापकी  बात  करने  कौर  काम  करने  का  जो  तरीक़ा  है  वह  ठीक
 नहीं  है  ।  विरोधियों  की  बात  को  वहां  सुना  नहीं  गया  |  महा पंजाब  समिति  ने  बार-बार  कहा  कि  हमको

 बताइये
 तो

 सही
 कि

 क्या  समझौता  हो  रहा  है
 ?

 लेकिन  जब  तक  उसके  लिये  श्रमदान  नहीं  ्  तब
 तक

 ग्रा पने
 कुछ  नहीं  बताया

 ।
 कौर  राज

 भी
 जब  विरोध  हो  रहा  है  तो  श्राप  कहते  हैं  कि  कोई  भी  विरोध  नहीं

 है
 ।

 मैं  आ्रापसे  पुछना  चाहता हूं
 fear  मुझे  बतलाइये  क्या  पूरी  तरह  से  सन्तोषजनक  रूप  में  हमें

 काम  नहीं  करना
 चाहिये

 ?  राज  बहुत
 सी

 बातें  meat  बहुत  सी  खराब  भी  हैं  |  मैं  समझता  हूं
 कि

 श्राप

 का  एक
 ही

 rota  बता  देता  है
 कि

 श्राप
 की

 राष्ट्रीयता  की  मनोवृत्ति  कैसी  है  a  श्राप  क्या  करना  चाहते

 हैं
 ।

 वह  निर्णय  है  बम्बई  के  सम्बन्ध  में
 ।

 बम्बई  के  विषय  में  जो  निर्णय  x  किया  कौर  जान  बूझ
 कर

 जो  प्राज  प्राय  करने  जा  रहे  उसके  हो  कारण  श्राप  पूरा  विधेयक  फैंक  देना  चाहें  तो  कोई  बुरी
 बात

 नहीं  ऐसा  श्राप  कर  सकत  हैँ  |  बम्बई  के  विषय  में  जो  हम  पुट  हैं  तो  बहुत  से  दोस्त  श्री  जाते
 हैं  श्र  कहते  हैं  छोड़ो  लिंग्विज्म  भाषावार  प्रान्त  से  देश  बहुंत  बड़ी  चीज  है  ।

 मैं  पूछना  चाहता  हैं  कि  लिग्विज्म  किस  प्रकार  से  श्राया  भाषावार  झगड़े  कौन  करते  हैं  ?  झ्रापका यह  दावा

 है
 कि  महाराष्ट्र  प्रदेश  आपने  बना  दिया  है  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  नेहरू  जी  ने  कहा  कि  भौगोलिक  दृष्टि  से

 बम्बई  महाराष्ट्र  प्रदेश  में  आता  है
 ।

 लेकिन  महाराष्ट्र  प्रदेश  बनाते  समय  आपने  बम्बई  को  उससे  निकाल

 झ्राखिर  srt  यह  ऐसी  कौन  सी  बात  जिसके  कारण  यह  करना
 art  कहतें हैं  कि

 कलकत्ते
 में

 ७०  फ़ीसदी  लोग  बंगाली  बोलते  जब  कि  बम्बई  में  मराठी  बोलने  वाले

 इतने  अधिक  नहीं  वहां  गुजराती  बोलने  वाले
 भी

 रहते  हिन्दी  बोलने  वाले  भी  रहते  कन्नड़  वाले

 भी
 रहते  है और  इस  कारण  से

 जो
 भाषा बार  प्रान्त  पाप  ने  बनाये  हैं  उनमें  से  बम्बई  शहर  को  निकाल  दिया

 है
 ।

 ग्रुप  कहते  हैं  कि  हम  लिग्विज्म
 की

 बात  को  लें  कर  प्रात  लेकिन  लिंग्विज्म  की  बात  Aa  में  श्राप
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 श्री  ato  जी०  देशपांडे  |

 लेकर  है  ।  श्राप  जान  बूझ  कर  इस  को  समझना  नहीं  चाहते  हैं
 ।

 राज  श्राप
 बम्बई  शहर

 को
 निकाल

 रहें  हैं  भाषा  के  oars  पर  ।  लेकिन  गज  लिस्विज्म  के  आघार  पर  बम्बई  किस  तरफ़  जाता  है
 जिसको

 बाप  निकालना  चाहते  हैं  ।  फिर  चरागे  as  कर  श्राप  कहते  हैं  कि  ag  लोकराज्य  के  रास्ते  से  सारे  काम

 करते  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  श्राप  बम्बई  को  किस  तरह  के  लोकराज्य के  अनुसार  महाराष्ट्र

 से  निकाल  रहे  बम्बई  शहर  जो  है  वह  महाराष्ट्र  का  है  ।  इसी  सवाल
 पर  महाराष्ट्र

 के  ३२  मेम्बरों  ने  वहां  की  विधान-सभा  से  त्याग-पत्र दे  दिया  ।  वहां  के  पुर्नानिर्वाचन में  कांग्रेस की  हिम्मत

 नहीं हुई  कि  किसी  दा रूस  को  उनके  ख़िलाफ़  खड़ा  करे  ।  उसके  गर चाट  आपने  बम्बई  की  असेम्बली  में

 देखा  कि  जितने  मराठी  बोलने  वाले  सदस्य  थे  उनमें  से  २७  नें  आपकी  तरफ़  से  रादेश  जाने  के

 आपकी तरफ़  से  व्हिप  जाने के  इसके  खिलाफ़ वोट  दिया  ।  श्रापने  यह  भी  देखा  होगा

 कि  म्यूनिसिपैलीटीज़  और  कॉरपोरेशन  के  सैकड़ों  मेम्बरों  ने  त्यागपत्र

 दे  दिये  ।  आपने  लोकराज्य  को  अलग  रख  कर  उनकी  जगहों  के  लिये  उप-निर्वाचन  करायें  नहीं  ।  आपको

 यह  भी  मालूम  ही  है
 कि

 बम्बई
 की

 कारपोरेशन  ने  जिनमें  कि  लोगों  के  चुने  ्  प्रतिनिधि  जनतंत्रात्मक

 पद्धति  से  एक  प्रस्ताव पास  करके  यह  मांग  की  कि  हम  महाराष्ट्र  के  साथ  मिलना  चाहते  हैं
 ।

 महाराष्ट्र

 के  जितने  भी प्रतिनिधि हैं  उनमें  से  एक  ने  भी  ares  बिल  के  पक्ष  में  वोट  नहीं  दिया
 ।  बहुत से  लोग

 अनुशासन भंग  न  करने  के  कारण  तटस्थ  रहें  ।  बम्बई के  लोग  श्र  महाराष्ट्र  के
 लोग  जनतंत्रात्मक  पद्धति

 से  यह  मांग  करते  हैं  कि  हमें  महाराष्ट्र  में  मिला  दिया  जाये  लेकिन  खेद  का  विषय  है  कि  श्राप  उनके

 ऊपर  अपना  निर्णय  चाहते  हैं  ।  यह  कहां  का  लोकराज्य  है  इस  बात  का  मुझे  पता  नहीं

 एक  बात  यह  भी  कही  जाती  है  कि  बम्बई  में  बड़े  दंगे  हुए  जिनके  कारण  ०७७  बहुत  दुःख  |

 मैं  ATT  बतलाना  चाहता  हूं
 कि

 मैं  पहले  तो  यह  कहता  था
 कि

 शायद  यह  गवर्नमेंट
 की

 कमज़ोरी  है
 ।

 लेकिन  मैं  ग्रापसे  पूछता  हुं  कि  यह  दंगे  करने  वाले  कौन  थे  ?  मैं-वहां पर  स्वयं  गया  हूं पौर  मैं  यह  बात

 खुल्लमखुल्ला  चुनौती  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  यह  हम  लोग  नहीं  थे  जिन्होंने  दंगे  कराये  यह  मोरारजी

 देसाई  ने  लोगों  पर  गोली  चलवा  कर  अत्याचार  किये  हैं  ।  अगर  यह  कहते  हैं  कि  हम  लोगों  ने  दंगे

 करवायें  हैं  तो  इसका  जवाब  मैं  यदि  दे  सकता  हूं  कि  ars  एक  जांच  कमीशन  नियुक्त  कर  दीजिये  जो  इस  सारे

 मामले  की  जांच  करे  कौर  जो  दोषी  हो  उसको  सजा  देने  के  लिये  सिफ़ारिशें  करे  ।  इसके  जवाब  में  श्राप  एक

 बड़ा  युक्ति वाद ले  भराते  हैं  पौर  कहते  हैं  कि  जरुर  जो  उनको  पहले  ठीक  करना  चाहिये
 ।  श्राप

 हकीम  प्रौर  डाक्टर  हो  गये  जो  जुमों  को  ठीक  करने  लग  गये  ।  मोराल  जी  देसाई  के  दो  बयान  मैंने  पढ़े

 हैं  भ्र  उन्होंने  बार-बार  पहले  बयान  में  तो  यह  आरोप  लगाये  हैं  कि  वहां  के  लोगों  ने  यह-यह  भ्रष्टाचार

 किये  हैं  go  समाज  के
 खिलाफ़

 ।  फिर  बाद  में  वह  कहत ेहैँ
 कि

 यह  जो  अत्याचार  हुए  हैं  ये  गुंडों

 का  काम  है
 ।

 मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  जब  आरोप  लगाते  हैं  कि  वहां  पर  किसी  ने  अत्याचार किये  हैं  तो

 जब  श्रापसे  एक  इन्क्वायरी  कमीशन  बैठाने के  लिय  कहा  जाता है  भर

 आपको  are  को  सिद्ध  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  तो  श्राप  इस  मांग  को  क्यों  नहीं

 मानते  हैं
 ?

 भ्रमर  हम  दोषी  मैं  फिर  कहता  तो  हमें  a  सजा  इसके  लिये हम

 तैयार  हैं  ?  are  संदिग्ध  दादों  में  यह  कहते  हैं  कि  पहले  सद्भावना  पैदा  करना  जरूरी  है  शर  उसके  बाद

 ही  कुछ  किया  जा  सकता  है  यह  भी  श्राप  कहते  हैं  कि  कोई  सरकार  का  फ़ैसला  नहीं  होता

 उसको  बदला  जा  सकता  है  कौर  उसके  बारे  में  जांच  की  जा  सकती  है  ।  श्राप  स्पष्ट  शब्दों  में  यह  aa

 नहीं  कहते  हैं  कि  सब  बातें  बन्द  होनी  चाहियें  कौर  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  को  तैयार  हैं  ।  क

 जो  निर्णय किया  उसका  परिणाम कया  मैं  प्रभी  बम्बई  घूम  कर  शीराज़ा  हूं  शर  झपने  अनुभव

 से  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  जो  भ्र सन्तोष  फैला  हुआ  है  उसे  देख  कर  मेरा  हृदय  कांपा  है  |

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता
 कि

 नगर  बम्बई  अलग  रहता  है  तो  होने  वाला  है  शर  अगर  मिला  दिया
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 जाता  है  तोक्यो  होने  वाला  है  ।  ग्वालियर  की  भी  बात  मैंने  कही  थी  कि  भ्रमर  वहां  से  राजधानी  हटा  ली

 गई तो  लोग  भूखों  मर  जायेंगे
 |

 बम्बई  में  कारखाने  चल  रहे  पोर्ट-चल  रही  है  भ्र ौर
 में

 समझता

 हूं  कि  अगर  इसको  महाराष्ट्र  में  मिला  दिया  गया  तो  इनको  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचेगा  |  वहां  पर  जाने

 के  पश्चात  और  जनताਂ की  भावना  की  तीव्रता  को  देखने  के  मैं  यह  कह  सकता हुं  कि  यह

 जो  भावनायें  लोगों  के  दिलों  में  हैं  कि  बम्बई  अवद्य  ही  महाराष्ट्र  में  मिलनी  यह  भावनायें  केवल
 (....

 नेतायों  की  पैदा  की  हुई  नहीं  ये  नेतायों  भड़काई  हुई  नहीं  ea  ऐतिहासिक भावनायें  हैं  प्रौढ़  इनको

 दबाया  नहीं  जा  सकता  ।  मध्य  भारत के  बारे  में  तो  भ्रापने  तख्त मल  जैन  गंगूबाई  को  तथा

 को  बुला  लिया  कौर  उनसे  कह  दिया  कि  तुम  को  मिनिस्टर  बना  दिया  जायेगा  और  मामला  तय

 कर  लिया  |  लेकिन  मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  से  श्राप  शंकर राव  देव  ,  हिरे

 इत्यादि को  बुलाकर  यदि  इस  मामले को  तय  करना  चाहें  तो  यह  तय  नहीं  हो  सकेगा  |  जो  लोग  समझौता

 वे  ख़त्म  हो  जायेंगे  |  इस  प्रकार  की  भावना  मैने  वहां  पर  पाई  है  ।  मैंने  देखा  है  कि  सामान्य  जनता  की

 सामाजिक  ate  जीवन  विषयक  प्राचीन  के साथ  संयुक्त  महाराष्ट्र  की  प्रौढ़  निहित

 है  ।  श्राप  इसकी  उपेक्षा  न  करें  ।  इस  प्रदान  की  तरफ  पावर-पालिटिक्स  की  श्र

 सत्ता  को  राजनीति  का  एक  भाग  समझ  कर  देखते हैं  ।  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  दीवार  पर  जो  लिखा  है

 उसको  श्राप  वह  सब  मेरी  ial  के  सामने  है
 ।

 महाराष्ट्र  में  एक  नई  क्रान्ति  धीरे-धीरे  हो  रही  है  ।

 लोग  वहां  पर  पूछते  हैं  कि  भाई  यहां  कोई  पता  नहीं  है  कि  किस  से  बात  की  जाय  श्राप  किसी  भी  नेता  के

 साथ  बात  करें  कौर  किसी  भी  समझौते  पर  वहां  के  लोग  इसे  मानने  वाले  नहीं  हैं  ।  वहां  के  लोगों

 की
 एक  ही  मांग  है  वह  सीधी  सादी  मांग  है  Alas  मांग  यह  है  कि  बम्बई  हमारी  है  कौर  इसे

 हमें  दिया  जाये  ।  इस  देश को  श्राप किसी  की  जायदाद  समझ  कर  बंटवारा  करना  चाहें  तो  ऐसा

 नहीं  हो  सकता  है
 ।

 कहा  जाता  है
 कि

 बम्बई  हिन्दुस्तान  का  एक हिस्सा  इसे  मैं  भी  मानता  हुं  ।  परन्तु

 कलकत्ता  भी  तो  हिन्दुस्तान  का  ही  एक  हिस्सा  है  कौर  इसी  तरह  से  हिन्दुस्तान  के  दूसरे  दाहर  भी  तो  इसी

 हिन्दुस्तान  के  हिस्से  हैं  |  नगर  कोई  वेश्या  यह  कहे  कि  एक  श्रादमी  से  मेरी  शादी  wee  हो  जाये  तो  मेरा

 कॉस्मोपोलिटन  )  जो  है  वह  चला  तो  यह  बात  मेरी  समझ  में

 तो  आती  नहीं  है
 ।

 किस  तरह  से  मगर  बम्बई  को  दूसरे  राज्य  में  मिला  दिया  गया  तो  उसका

 पोलिटन  का रेक्टर चला चला  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  ।  यह  एक  गलत  बात  है  कौर  इस  प्रकार

 की  दलील  देकर  श्राप  महाराष्ट्र  में  एक  क्रान्ति  ला  रहे  हैं  उस  क्रान्ति  का  दुष्परिणाम  राज  यह  हो  रहा

 है
 कि

 राज  देश  में  ड्राप  एक  राष्ट्र  की  भावना  का  निर्माण  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  अगर  श्राप  इस  प्रकार  से

 हर  शहर  के  लिये  यही  नीति  अपनायेंगे  तो  पता  नहीं  हमारे  देश  का  क्या  बनेंगा  |  हमारे  देश  में  धीरे-धीरे

 हरनेक  शहर  जैसे  दुर्गापुर  जहां  पर  कि  स्टील  प्लांट  लग  रहा  टाटा  जहां

 पर  भी  एक  स्टील  प्लांट
 र

 इसी  तरह  से  दूसरे  नये  शहर  बन  रहे  हैं  शौर  जब  यहां  पर  भारत  के  दूसरे

 हिस्सों से  प्रकार  लोग  नौकरी  करेंगे  ate  यहां  पर  बस  जायेंगे  तो  ये  भी  कॉस्मोपोलिटन शहर  बन  जायेंगे

 तो  क्या  इनको  उस  प्रान्त  में  से  निकाल  यूनियन  टैरिटरी  क्षेत्र  )  बनाने  के  लिये  तैयार  होंगे
 ?

 अगर  ऐसी  बात  है  तो  यूनियन  टैरिटरी  बनाने  का  ATI  एक  नया  कारखाना  शुरू  करना  पड़ेगा  और

 संविधान को  तथा  शेड्यूल  )  को  श्रापको रोज़  बदलना  पड़ेगा ।  राज  श्राप  प्रोसीजर

 को
 रोज़-रोज़

 तबदील  करते  रहते  कांस्टीट्यशन  को  रोज़-रोज़ बदलत  रहते

 हैं प्र  इसमें  आपको  कोई  तकलीफ  नहीं  होती  |
 उस  भी  आपको  यूनियन  टैरिटरीज़  की  संख्या  बहुत

 बढ़ानी  पड़ेगी  ।

 जिस  तरह  से  श्राप  इतने  बड़े  देश  का  पुनर्निर्माण  करने  जा  रहे  वह  बसिकली  और

 झाइड्योलोजिंकली  झ्राधार  रूप  में  कौर  सैद्धान्तिक  रूप  गलत  है  के  बारे  में

 जो  रुख  आपने  अख्तियार  किया  भोरी इसी  प्रकार की  कौर  बहुत  सी  ग़लत  बातें  जो  ह पने  की  इसमें
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 [  श्री  वी०  जी०  देशपांडे  ]

 आपने जो  जोनल  काउंसिल  बनाई  इनके  कारण  देश
 की  एकता  खतरे

 में  पड़
 गई

 है  ।  प्राप्त  मध्य  प्रदेश  के  स्पीकर  )  कौर  डिप्टी  स्पीकर  को  पूरे  नये  मध्य  प्रदेश  का  स्पीकर
 तौर

 डिप्टी  स्पीकर  बना  दिया  है  |  अरब  जो  यह  डिप्टी  स्पीकर  यह  मराठी  प्रदेश  का  है  सौनेर  से  निर्वाचित

 है
 ।

 श्राप  इसको  हमारे  नये  मध्य  प्रदेश  के  जो  मैम्बर  होंगे  उनके  ऊपर  ठोंस  रहे  हैं
 ।

 इस  प्रकार
 की

 अ्रनेंकों  बातें  हैं  जिनके  बारे  में  मैं  जब  क्लाज़-बाई-क्लाज़ डिस्कशन  होगा  उसमें  चर्चा

 करूंगा
 |

 लेकिन  इस  विधेयक  के  भ्रमर  बंगाल  बिहार  को  जिस  प्रकार
 ०५  रखा  जिस  प्रकार

 उड़ीसा  को  आपने  इसमें  रखा  नया  मध्य  प्रदेश  बनाते  मध्य  भारत  कौर  ग्वालियर
 की

 जो  उपेक्षा

 की  बम्बई के  विषय में  aaa  महान  न्याय किया  मैं  इनका  विरोध  करता  हूं
 ।

 आपके  ऊपर
 भगवान

 ने  एक  बहुत  बड़ा  उत्तरदायित्व डाला  इस  महान  देश  का  शासन  आपके  हाथ  में
 सौंपा

 गया  था

 और  अब  इस  देश  का  पुर्ननिर्माण  करना  ५५  हैं  मौर यह  करते  आपकी  मूलभूत  विचार

 धारा  जो  है  यह  बिल्कुल  गलत  कौर  फंडेमेंटली  रांग  )  होने के
 झापने

 देश  का  भ्रातृ  किया

 है  ।  हिन्दू-राष्ट्रवादिता  को  स्वीकार  न  गलत  कदम  उठाकर  जो  झगड़े  इस  देश  में

 कराये  इससे  तो  शायद  देश  के  टुकड़े-टुकड़े  हो  सकते  हैं
 ।

 श्राप  जो  इस  प्रकार  का  विधेयक  लायें

 इसका  मैं  विरोध  करता  हूं  ।

 महोदय  :  श्री  रामानन्द  तीर्थ  ।  आज  बम्बई  के  माननीय  सदस्य  बोलने  की  कोशिश  न

 करें  |  अरन्य  स्थानों  के  सदस्यों  को  समय  दिया  जायेगा  |

 श्री  कोरों  गांधी  प्रतापगढ़--परिचिम व  जिला  :  अन्य  स्थानों  के

 माननीय  सदस्य  तो  बम्बई  के  सम्बन्ध  में  बोल  सकते हैं  ?

 महोदय  :  WAR  |

 स्वामी  रामानन्द  att
 :

 यह  विधेयक  भारत  के  मानचित्र  को  बदल  देगा  ।

 गणतंत्र  के  लोकतांत्रिक  जीवन  के  पारस्परिक  सम्बन्धों  की  प्रगाढ़ता  भी  इसी  से  निश्चित  होगी  ।  इसीलिये

 मैं  इसके  विषय  में  बड़े  संतुलित  ढंग  से  सोचता  हूं
 ।

 मैं  इसके  कुछ  उपबन्धों  से  सहमत  और  कुछ  से  नहीं  ।  पहले  मैं  कम  महत्व  के  विषयों  को  ही

 लूंगा ।

 मैं  हैदराबाद  विधान  सभा  को  बधाई  देता  हूं  कि  उसने  हैदराबाद  के  विखंड्रन  से  उत्पन्न  होने  वली

 सभी  सदस्यों पर  एक  राय  होकर  विचार  किया  है  ।  प्रवर  समिति  कौर  माननीय  सदस्यों  को  चाहिये

 कि  वे  झाड़न  तैलंगाना  के  स्थान  पर  श्रीमान  प्रदेश  नाम  को  ही  स्वीकार  कर  लें
 ।

 मैं  पृथक्  तैलंगाना  के
 उन

 समर्थकों  को
 भी

 बधाई  देता  हूं  जो  जनता  की  इच्छा  के  अनुकूल  विचार  प्रकट  करने  लगे  हैं
 ।

 उन्हें

 प्रदेश  पर  जोर  नहीं  देना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 हमें  मैसूर  के  स्थान  पर  इस  नये  राज्य  को  कर्नाटक  के  नाम  से  पुकारना  चाहिये  ।

 इससे उस  प्रदेश  के  लोगों  कीं  लोकतांत्रिक  भावना  को  भ्रमित  बल  मिलेगा  |

 इस  मैसूर  राज्य  के  सम्बन्ध  में  एक  भ्र  विचित्र  सी  बात  है  ।  मैसूर  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  कर्नाटक

 राज्य  के  द्वि-भाषीय  राज्य  बनाये  जाने  के  बड़े  उत्सुक  थे  ।  लेकिन  श्रभी  उसका  समय  नहीं  कराया  है  ।

 कुछ  समय  बाद  यदि  दो  या  तीन  राज्यों  को  जनता  चाहेगी  तो  वह  एक  साथ  मिल  सकती  उन्हें  कोई

 भी  नहीं  रोकेगा
 ~

 मूल  wast  में
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 जहां  तक  सेवाओं  का  सम्बन्ध  एक  राज्य  के  बड़े-बड़े  क्षेत्रों  को  दूसरे  राज्य  में
 संविलय

 करते  समय

 यह  भ्रावश्यक हो जाता हो  जाता  है  कि  श्राप  उन  क्षेत्रों  की  जनता  में  सुरक्षा  की  भावना  बनाये  रखें  कौर  वहू

 पित  सा  अनुभव  न  करें
 ।

 मुझे  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  के  उस  भाषण  पर  आपत्ति  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है
 कि

 स्थानांतरित  होने  वाले  क्षेत्रों  की  जनता  को  सुरक्षा  कीं  गारंटी  नहीं  दी  जा  सकती
 ।

 पर  इस  विधेयक  में

 तो  एक  ऐसा  उपबन्ध  है  जो  प्रशासन  कर्मचारियों  को  सेवा  की  शर्तों  की  सुरक्षा  प्रदान  करता  है
 ।

 उस

 उपबन्ध  को  तो  इस  संसद्  के  अतिरिक्त  कौर  कोई  भी  नहीं  बदल  सकता
 |
 मैँ  चाहता  है

 कि
 संसद्  सेवा

 चारियों  को  पुनः  यह  श्राइवासन  दे
 कि

 राज्य
 विधान  मण्डल  या  राष्ट्रपति के

 अतिरिक्त  कोई  भी

 उस  सुरक्षा  उपबन्ध  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकेगा
 ।
 मैं  उन  शर्तों  में  एकरूपता  लाना  चाहता  हूं

 |

 कर्नाटक  के  सम्बन्ध  प्रभी  एक  निर्णय  यह  है  कि  बीदर  जिले  को  बिलकुल  हटा  दिया  जाये  ।

 इससे  वहां  की  जनता  पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा
 ।  हैदराबाद  विधान  सभा

 ने  एकमत  होकर  चार

 तालाबों  के  बीदर  जिले  को  बनाये  रखने  का  समर्थन  किया  है
 ।

 इतना  ही  उसका  मत  यह  है
 कि

 नया

 राज्य  गठित  किये  जाते  समय  उसमें  गुलबर्गा  के  कुछ  भाग  प्रौढ़  भी  जोड़  दिये  जायें
 ।

 और  मैँ  चाहता  हूं  कि

 बीदर  जिलें  का  प्रधान  कार्यालय  बीदर  नगर  में  ही  रखा  जाये  ।  प्रवर  समिति को  इसकी  कौर  ध्यान  देना

 चाहिय े।

 सामानों  के  सम्बन्ध  में  सारे  देश  में  विवाद  चल  रहे  हैं  ।  उनके  लिये  भी  इस  विधेयक  में  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिये  ।  उनके  निबटारे  के  लिये  सीमा
 आयोग

 या  आयोगों की  नियुक्ति का  एक  उपबन्ध

 विधेयक  में  जोड़ा  जाना  are  फिर  उन  भझ्रायोगों  के  निर्णय  सभी  को  मान्य  होने  चाहियें  ।

 जहां  तक  भाषावार  अल्पसंख्यकों  के  परिमाण  का  सम्बन्ध  यह  आवश्यक  है  कि  उनमें  सुरक्षा

 की  भावना  पैदा की  जायें  ।  भ्रल्पसंख्यक  तो  प्रत्येक  राज्य  में  हमें  उन्हें  श्राइवस्त  कर  देना

 चाहिये
 कि

 सभी  को  समान  अवसर  मिलेंगे  शर  भाषावार  बहुसंख्यकों  का  प्रभुत्व  कायम  नहीं  होने  दिया

 जायेगा  |  इसका  दायित्व  हमारे  ऊपर  ही  है  ।  प्रादेशिक  परिषदों  का  प्रस्ताव  एक  बड़ा  भौंडा  प्रस्ताव  है  ।

 पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  तो  वहां  की  1-11  को  देखते  हुए  इसका  एक  श्रौचित्य  भी  हो  सकता  पर  किसी
 भी  अन्य

 राज्य  के  लिये
 तो

 वह  बिलकुल  व्यर्थ है
 |  विखंडन की  यह  प्रवृत्ति  क्यों

 ?  इससे  तो  इन  सभी

 विभिन्न  प्रदेशों  के  एक  राज्य  में  कभी  भी  उचित  रूप  में  एकीकृत  हो  सकने  की  जड़ें  ही  कट  जाती  हैं  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  संसद्  पंजाब  के  aq  किसी  भी  राज्य  पर  लागू न  करे  ।

 भाषावार  के
 सम्बन्ध

 मुझे  एक  बात  भी  कहनी  है  ।  संविधान  संशोधन  )

 विधेयक
 में

 गारंटी  दी  गई  है  कि  प्राथमिक  शिक्षा  मातृभाषा  में  ही  दी  लेकिन  उसमें  माध्यमिक

 दिक्षा  का  कोई  भी  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 प्रवर  समिति  को  इस  संशोधन  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  यदि

 कोई  व्यक्ति  अन्य  किसी  क्षेत्र  विशष  की  जनता  को  उसकी  मातृभाषा  में  ही  ऊंची  शिक्षा  देने  का  कार्यों

 करता  तो  उसको  वित्तीय  अनुदान  कौर  वैधानिक  मान्यता  दी  जाये  ।  राज्य  के  लिये  इसका

 दायित्व  सम्भालना  कठिन  होगा
 ।

 पर  अल्पसंख्यकों  को  उनके  इस  काय  में  हमें  सहायता  करनी

 चाहिये  ।

 मैं  बम्बई  के  प्रशन  को  लेता  हूं
 ।  इस  पर  दोनों  ae  से  काफी  विवाद  हो  चुका  है  ।  मेरा  विचार

 है  कि  बम्बई  नगर  के  सम्बन्ध  में  किया  गया  निर्णय  न्यायोचित  नहीं  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  यह  सभा

 समझती है
 कि

 बम्बई  महाराष्ट्रीय लोगों  का  ही  तो  श्राप  उन्हें  न्याय  से  वंचित  न  करें  ।  बाप  मानते

 हैं  कि भौगोलिक रूप  से  बम्बई  महाराष्ट्र का  ही  भाग  तो  मैं  कहता  हूं  श्राप  उसे  महाराष्ट्र में  ही  रख

 दीजिये  ।  एक
 दिन

 वह  होकर  रहेगा
 ।

 हमें  किसी  भी  समुदाय  की  भावनाओं
 को

 ठेस  नहीं  पहुंचानी

 चाहिय े।
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 [  स्वामी  रामानन्द  तीर्थ

 श्री  एस०
 के०

 पाटिल
 ने  कहा है  कि  बम्बई एक  सर्वदेशीय नगर  इसलिये उसे  पृथक्  रखा

 जाना

 चाहिये  |
 सर्वदेशीयता  के  आधार  पर  ही  किसी  नगर  को  उसके  रास-पास  के  प्रदेश  से  पृथक्  करना  न्यायोचित

 नही ंहै  कौर  इससे  एक  बड़ा  खतरनाक  रुझान  पेदा  हो  जायेगा |  तब  तो  कलकत्ता  हैदराबाद  भी

 अपनी सर्वदेशीयता खो  देना  चाहेंगे  |  बम्बई  को  महाराष्ट्र  से  करने  की  ग़लती  न  कीजिये  |  बम्बई

 नगर
 के

 प्रश्न
 को  गुजराती  महाराष्ट्रीय  समुदायों  का  मत  बनाइये  |  वह  ग़लत है  ।  वे

 दोनों

 समुदाय  अच्छे  मित्रों  की  भांति  रह  सकते  हैं  |
 बम्बई  के  प्रश्न  का  एक  ऐसा  समाधान  किया  जाना  चाहिये

 कि  जिससे  महाराष्ट्र  में  रहने  वाले  सभी  व्यक्तियों  गुजरातियों  को  संतोष  हो
 ।

 मुझे  प्रधान  मंत्री  की  न्याय निष्ठता  पर  पूरा  भरोसा  है  ।  इसलिये  मैं  उनसे  निजी  तौर  पर  अनुरोध

 करता  हुं  कि  यदि  वह  यह  समझतें  हैं  कि  भौगोलिक  रूप  से  बम्बई  महाराष्ट्र का  ही  भाग  तो  उसे

 राष्ट  में  मिला  दिया  जाये  अन्य  सभी  समुदायों  के  लोगों  उद्योगपतियों are  को  सभी

 भतियां  और  परिव्राज  प्रदान  कर  दिये  जायें  ।

 अब  इस  प्रश्न  पर  प्रतीक  तके-वार्तिक  का  स्थान  नहीं  रहा  है  ।  a  तो  केवल  औचित्य  शर  न्याय

 की  भावना  के  आघार  पर  ही  अनुरोध  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  कोई  मुझे  यह  विश्वास  करा  दे  कि  बम्बई

 के  लिये  महाराष्ट्रियों  का  दावा  अनुचित  है  तो  में  उसे  वापिस  ले  लूंगा  |  यदि  वह  उचित  कौर  न्यायपूर्ण  है

 तो  ड्राप  उसे  मान  लीजिये  |  न्याय  में  विलम्ब  न्याय से  वंचित  करना  ही  होता  है  विलम्ब

 के  साथ  ही  साथ  वहां  की  जनता  की  उनके  साथ  प्र न्याय  किये  जाने  की  भावना  भी  गहरी  होती  जायेगी

 मैं  गह-मंत्री  से  न्याय  के  लिये  नागर हू  करता

 श्री  दिवस्पति  स्वामी  (  कुष्ट गी )  उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  पूरे-पुरे  तौर  से  स्वागत

 नहीं  कर  सकता  |  कारण  सिफ  यही  है  कि  हम  भारतवर्ष  की  जनता  से  भाषावार  प्रान्त  स्टेट्स

 बनाने का  जो  वादा  सालों  से  कर  रहे  थे  उस  झ्राधार पर  हम  ने  स्टेट्स को  नहीं  बनाया है  ।  हमने

 इस  तरफ  तवज्जह  दीं  है  लेकिन  पुरी  तरह  से  लिग्विस्टिक  प्रिंसिपल  के  के  तत्व को

 मान कर  नहीं  चले  हैं  ।  इसलिये  में  प्रवर  समिति  को  यह  सुझाव  दूंगा  कि  अगर  हो  सके  तो  लिंग्वि

 स्टिक  स्टेट्स  बनाने  का  जो  प्रिंसिपल  है  उसको  भ्रमण  में  लाने  की  कोशिश  करे  ।

 राज  में  जो  छोटे-मोटे  झगड़े  बाहर  डिस्प्यूट्स  सम्बन्धी  को  लेकर

 पैदा हो  गये हैं  उनके  लिये  कहा  जाता  है  कि  एडजस्ट  )  किया  जाय  ।  लेकिन  हम  अपने

 जमहूरी  वसूल  गणतन्त्र  के  पर  इस  चीज  को  देखें  कि  किस  एरिया

 का  ऐस्पिरेशन  किस  स्टेंट  में  जाने  का  रहा  है  तो  भी  यह  प्रजातंत्री  तरीके  के  ख़िलाफ

 होगा  ।  लिहाज़ा  जिस  तरीके से
 स्टेट्स

 का  रिभ्रागनाईजेंशन (  करने के  लिये  कमीशन

 बैठा  उसी  प्रकार  एक  बाउंटी  कमीशन  झ्रायोग  )  या  सब  स्टेट्स  के  लिये

 wat  बाउंटी  कमीशन बना  दिये  जो  वहां की
 लोकल  हालात को  देखते  हुए

 अपनी  सिफारिशें  करें  ।  जिस  तरह  से  श्री  जयप्रकाश  नारायण  ने  कहा  है  प्यार  बयान  में  कि  कांप्लिकेटेड

 समस्याओ्रों  )  को  प्लेबिसाइट  के  जरिये  से  हल  किया  जा  सकता  है

 उसी  तरह  से  इन  बाउंड्री  डिसप्यूट्स  को  भी  खत्म  करना  चाहिये  ।

 दूसरी बात  में  यह  चाहता हूं  कि  हमारी  इच्छा है  कि  भारतवर्ष  एक  यूनियन  )  बन े।

 फेडरल  स्टेट  एक  ही  हो  सकती है  ।  इसलिये  छोटी-छोटी  फेडरल  स्टेंट  बना  कर  उसको  यूनियन  श्राफ

 फेडरल  स्टेट्स  बनाना  ठीक  नहीं  होगा
 |

 लिहाजा  जो  एक  यू  नियन  बंगाल  ऐंड  बिहार  को  बात  की  जाती

 है  या  यूनियन  ग्राफ  दि  सदन  स्टेट्स  राज्य  की  बात  की  जाती  जो  कि  एडवाइजरी नेचर
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 की  मैं  उसकी  जरूरत  भी  नहीं  समझता  हूं
 ।

 नार्थ  के  भाइयों

 खुसूसन  प्राइम  मिनिस्टर  को
 नगर  खौफ है

 कि  दुनियां  हिन्दुस्तान  में  सेपरेटिस्ट  टेंडेंसी

 की  प्रवृत्ति  )  पैदा  हो  जायेगी  कौर  हर  एक  लोग  अलग-अलग  तरीके  से  सोचने  लगेंगे  इसलिये  एडवाइजरी

 नेचर  रखा  तो  मैं  इस  सिलसिले  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  बहुत  काम्प्लिकेशन्स  )

 पैदा  होंगे  |

 हैदराबाद  के  जो  तीन  हिस्से  बना  दिये  गये  हैं  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूं  |  मुझ  से  पहले  स्वामीजी

 ने  जो  कहा  कि  वीदर  जिले  को  कायम  रखना  इसके  लिये  मैं  उनकी  पुरज़ोर  ताईद  करता  हूं
 ।

 इस  ज़िले  को  ख़त्म  कर  दिया  जायगा  तो  वहां  के  रहने  वालों  के  जीवन  में  बड़ी  भारी  तब्दीली  द्र  जायेगी  ।

 जब  कुर्ग  जहां  की  आबादी  दो  या  ढाई  लाख  की  एक  जिला  बनाया  जा  सकता  है  तो  पांच  या  छः

 लाख  की  शाहाबादी  वाले  कुर्ग  को  एक  जिला  मान  कर  मैसूर  स्टेट  में  कयों  नहीं  लगाया  जा  सकता
 ?

 इसके  अलावा  मैं  इस  बात  की  मुख़ालिफ़त  करता  हूं
 कि

 मैसूर  का  नाम  फिर  रख  दिया  गया  है
 ।

 एस०  तैयार  सी ०  रिपोर्ट  (  राज्य  पुनर्गठन  के  प्रतिवेदन  )  में  कर्नाटक  का  जो  नाम  रखा  गया

 में  उसको  बदलने  के  खिलाफ  हुं  ।  जो  यहां  पर  मैसूर  स्टेट  fate  की  गई  कोई  वजह  नहीं  है

 कि  उसका  नाम  कर्नाटक  न  रखा  जाय  कोई  भी  इस  कर्नाटक  के  खिलाफ़  नहीं  है  ।  राज  जो  मंसूर

 के  महाराजा  हैं  उनको  राजाधिराज  कर्नाटक  कहा  जाता  है  ।  उनके  जो  टाइटल्स  )  हैं

 वह  भी  कर्नाटक  के  नाम  के  तहत  में  ही  हैं  ।  हमारे  जो  जिले  उसमें  शरीक  हो  रहे  हैं  वह  भी  पहले  उनकी

 राजधानी  के  तहत  में  ही  थे  ।  लिहाज़ा  कर्नाटक  का  नाम  ऐतिहासिक  ake  सांस्कृतिक  दृष्टि  से  भी  ठीक

 है
 ।

 मैं चाहता हूं  कि  ज्वायेंट  कमेटी  समिति  )  इस  पर  विचार  करके  उसका  नाम  कर्नाटक  ही  र्स  |

 जरगर  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकती  तो  ज्यादा  से
 ज्यादा

 यह  कर  सकतें  हैं  कि  जो  न्यू  मैसूर  स्टेट बन  रही

 है  उस  की  ऐसेम्बली  के  जो  एलेक्टेड  रिप्रेजन्टेटिव  प्रतिनिधि  )  हों  उनकी  राय  ले  लीजिये
 ।

 भ्रामरी  तौर  पर  इसका  फैसला  उन्हीं  लोगों  पर  छोड़  दिया  जाय  जो  न्यू  मैसूर  स्टेट  की  ऐसेम्बली

 के  लोग  कहें  उसको  मुनासिब  समझकर वही  नाम  रखा  जाय
 ।

 लेकिन  इसके  लिये  फिर  से  कांस्टीट्यूशनल

 को  बदलना  ठीक  नहीं  होगा  ।  इसलिये  यह  फ़ैसला  wat  से  कर  लिया  जाय  कि  जो  मैसूर  ऐसेम्बली  के

 लोग  जो  उनकी  यूनैनिमस  राय  हो  उसके  मुताबिक  मैसूर  का  नाम  रखा  जाय  |  इसके

 सिलसिले में  एक  रेजोल्यूशन  )  मैसुर  ऐसेम्बली  में  ara  था  उसके  बारे  में  मैसूर  चीफ  मिनिस्टर

 (  मुख्य  मंत्री  )  ने
 जो  कि

 एक  अ्नकंसन्डे  )  wea  बोलते  हुए  उसको  सपोर्ट

 किया था  ॥

 हमारे  स्वामीजी  ने  एक  at  बात  कही  थी  कि  सिक्योरिटी  श्राफ  एंमप्लायमेंट  की

 सुरक्षा  )  होना  चाहिये |  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  के  कुछ  फंडामेंटल  राइट्स  होते  इसलिये

 जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  वह  कुछ  जायज  बात  नहीं  मालूम  होती  है  ।  जहां  पर  भी  एक  एरिया  से

 दूसरी  एरिया  में  लोग  जाते  हैं  वहां  पर  उनकी  बिल्कुल  सिक्योरिटी  हो  पेंशन  कौर  पे  )  के  मामले

 में  लेकिन  यह  कहना  मुश्किल है  कि  उनकी पे  वगैरह  पर  कोई  न  पड़े
 ।

 जहां  तक  नानगैजेटेड  पोस्ट्स

 पदों  का  सवाल  मैं  चाहता  हूं  कि  उनकी  तन्ख्वाह  को  न  घटाया  जाय  लेकिन  जो  गैजेटेड

 आफिसर  हैं  उनको  मैसूर  के  लेवल  पर  लाया  यह  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  मैसूर  में

 छोटे-छोटे  च्  होते  हैं  उनको  १००  या  १५०  रुपये  तन्ख्वाह  मिलती  है  |  वहां  के  लेबल  पर  रखने  से

 नानगजेटेड  भ्राफिसस  हैं  दूसरी  जगहों
 उनकी  एफिसिएंसी  कम  हो

 Aa  ५ च्

 इसलिये  उनकी  तन्ख्वाहें  को  क़ायम  रखना  चाहिये
 ।

 प्यार  मैसुर  के  नानगेजेंटड  आफिसर्स  की  तन्ख्वाह

 कम  हो  तो  उनको  दूसरों  के  साथ  ईक्वालाइज  करने  के  लियें ऊपर  उठाना  जरूरी

 है  ।  कौर  इसको  करना  चाहिये  ।
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 [  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  ]

 इसके  बाद  ऐसे  we  लायबिलिटीज  तथा  की  कुछ  बातें  कही  गई  हैं
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  कहीं  पर  बड़ी-बड़ी  बिल्डिंग्स  तो  उनको  उसी  एरिया  में  जाना  चाहियें

 जहां  पर  कि  वह  जगह  जाती  हों  ।  यह  बहुत  ठीक  है  ।  जांच  की  रिपोर्टे  के  लिहाज  से  भी  जो  कि

 झिंगन  स्टेट  के  बनने
 के

 क्त  ऐप्वाइंट  )  किया  गया  यही  तय  हुमा  था  कि  डिस्ट्रिकट  लेवल  जो

 इम्मूवेबल  प्रापर्टी  सम्पत्ति  )  हो  उसको  भी
 उसी

 स्टेट
 को  जाना  चाहिये  जहां पर  कि  डिस्ट्रिकट हो

 लेकिन  हमारे  बड़े-बड़े  कैपिटल  सिटीज  हैं  जैसे  ऐसी  एरियाज  में

 बड़े-बड़े  बिजिनेसमेन  )  श्री  कर  सेन्ट्रलाइज  )  हो  गये  हैं  उनको  बनाने  में  सारी

 स्टेट  का  पैसा  लगा  है  |  इसलिये  उन  स्टेट्स  का  कुछ  हिस्सा  उस  एरिया  को  भी  मिलना  चाहिये  जहां

 पर  कि  वह  पहलें  रहा  हो  ।.  जिन  लोगों  ने  उस  जगह  को  बनाया  है  उनको  उसका  मुनासिब

 जरूर  मिलना  चाहिये  ।

 इसके  बाद  जो  छोटे-छोटे  स्टेट्स की  प्रॉब्लम्स  हैं  उनके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता

 हुं  ।  मैं  इस  बात  को  मानता  हूं  कि  जब  कि  भारतवर्ष  में  भाषावार  प्रान्त  बन  रहे  हैं  तो  उनमें  बहुत  से  झगड़े

 भी  पैदा  जैसे  बम्बई  att  दूसरे  दायरों  के  बारे  में  भी  बहुत  से  सवाल  पाये  जाते  मैं  समझता हूं

 कि  इन  तमाम  सवालात  के  बारे  में  हम  एक  अजीब  तरीके  से  सोचते  हैं  और  जिस  तरीके  से  गवर्नमेंट

 इन  पर  गौर  करती  है  उससे  तो  मैं  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  हम  को  बहुत  शर्म  है
 ।  राज

 भी

 हम  यह  देखते  हैं  कि  जब  किसी  इलाके  की  मांग  की  जाती  है  कौर  यह  कहा  जाता  है
 कि

 लिंग्विस्टिक्स  स्टेट्स

 बननी  चाहिये  तो  उसके  जवाब  में  गवर्नमेंट  की  तरफ से  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  चीज़  एंटी-नेपाल

 (  राष्ट्र-विरोधी )  यह  यूनियन  के  खिलाफ़  है
 ।

 लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  कोई  ऐसी  मांग

 नहीं  करते  या  हमने  कभी  भी  ऐसी  मांग  नहीं  की  है  प्रौढ़  न  ही  कभी  करेंगे  कि  हिस्से
 को  एक  इंडिपेंडेंट

 )  हिस्सा  माना  जाये  या  उसको  इस  देश  से  अलग  कर  दिया  जाये
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  हमारा  देश

 एक  फेडरल  स्टेट  हो  ।  जब  लोग  यह  कहते  हैं  कि  हमको  किसी  दूसरी  स्टेट  के  साथ  मिला  दिया  जाये  तो

 आपको  चाहिये  कि  झाप  उस  मांग  पर  गौर  करें  प्रौर  देश  की  बहबूदी  कौर  देश  की  भलाई  उस  में

 हो  शर  उस  इलाके  के  रहने  वालें  लोगों  की  भलाई  उसमें  हो  तो  उस  इलाके  को  भ्रापको  चाहियें
 कि

 बाप

 उसमें मिला  दें  ।  अगर  ऐसा  नहीं  करते  हैं  लोगों  की  जायज  मांग  को  स्वीकार  नहीं  करते  हैं  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  आपका  यह  रुख  प्रजातंत्र  के  खिलाफ  है  लोगों  की  विल  )  के  खिलाफ  जाने

 का  जो  एंटीच्यूड  )  श्राप
 भ्रातियां

 करते
 उसे  मैं

 एंटी-डैमो  क्रिटिक  )
 मानता  हूं  ।

 जब  श्राप  लोगों  की  मांग  को  स्वीकार नहीं  करते हैं  तो  इसके  नतीजे  अच्छे  नहीं  निकलते  प्रभी  देखतें

 हैं  कि  mae  चन्द्र  घोष  हज़ारों  लोगों  को  ले  कर  कलकत्ता  में  मोर्चा  लगाने  जा  रहे  हैं
 ।

 इसी  तरह  से  बम्बई

 का  झगड़ा  चल  रहा  है  |  बम्बई  को  महाराष्ट्र  के  साथ  नहीं  मिलाते  हैं  और  लोगों  के  विल  के

 ख़िलाफ़  जाते  हैं  तो  मैं  समझता  यह  रवैया  अप्रजातंत्रीय  है
 ।

 ७७  महाराष्ट्रवासियों
 की

 इस

 मांग  को  एक  न  एक  दिन  स्वीकार  करना  ही  पड़ेगा  झर  जितनी  जल्दी  उनकी  मांग  को  मान  लेंगे

 उतना  ही  रहेगा  ।  भ्रमर  श्राप  इस  डिमांड  को  मान  लें  तो  मैँ  समझता  हूं  कि  श्राप  लोगों  के

 साथ  इन्साफ  करेंगे  |  लिहाज़ा  मैं  पुरज़ोर  शब्दों  में  प्यासे  ale  करता  हूं  कि  श्राप  बम्बई  को  महाराष्ट्र

 में  शामिल  कर  दें  ।  य  ऐसा
 न

 करने  से  वहां  के  लोगों  में  बहत  ज्यादा  च  पाया  जाता

 उनकी  इस  जायज मांग  को  पूरा  करना  फर्जे  है  |

 इसी  तरह  से  बहुत से  बोर  डिसप्यूट्स  हैं  जिनको तय  करना  आपका  फल  है  ।  ये  झगड़े  बंगाल

 बिहार  के  बीच  बिहार  कौर  उड़ीसा  के  बीच  हैं  कौर  इसी  तरह  से  दूसरी  स्टेट्स  के  दरम्यान  हैं  ।  इनको  भी

 प्रजातंत्रीय  ढंग  से  लोगों
 की

 राय  लेकर  आपको  हल  करना  चाहिये
 ।

 नगर
 प्राय  प्लेबिसाइट  लेकर  इन
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 झगड़ों  को  हल  नहीं  कर  सकते  तो  वहां
 की

 जो  पंचायतें
 और

 उनमें  जो  लोगों  के  नुमाइंदे  उनकी  राय

 लेकर  श्राप  इन  झगडा  का  फैसला  प्रजातंत्रीय  तरीकों  से  कर  सकते  हैं  ।

 wa  मैं  कर्नाटक  के  सम्बन्ध  में  दो-चार  शब्द
 कहना  चाहता हूं  ।

 कर्नाटक
 के  मसले

 को
 जिस  तरह

 से  आपने हल  किया  उस  पर  कुछ  हृद  तक  मैं  संतोष  प्रकट  करता  हुं
 ।

 बेलारी  का  जो  हिस्सा  एस०

 io  सी  ०  को  रिपोर्ट  के  झन सार  त्राण  को  दिया  गया  था  श्र  जिसे  wa  वापस  मैसूर  को
 दे

 दिया  गया

 इसके  लिये मैं  गवर्नमेंट  को  बधाई  देता  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ

 मरगसिरा  को  मैं  चाहता  हूं  कि  मैसूर  को
 दे  दिया

 जाये
 ।

 मैँ  यह  भी  चाहता  हूं  कि  क्रामुरगोड  ताल्लुका

 चन्द्र गिरी  नदी  मैसूर  को  दे  दिया  इसी  तरह  से  शोलापुर  साउथ  प्रौढ़

 कोटला  भी  कर्नाटक  मैं  अगर  मिला  दिये  जायें  तो  अच्छा  होगा  ।  इसी  तरह  से  भर  छोटे-छोटे  हिस्से

 हैं  कौर  जिन  के  बारे  में  कोई  झगड़ा  उनका  ञश्सल  वहां  की  जनता  की  राय  लेने  के  बाद  कर  दिया  जाना

 चाहियें  ।  मैसूर  के  भ्रन्दर  जो  कोलार  जिला  उसके  अन्दर  आ्रांध्र  लोग  ज्यादा  हैं  इस  वास्ते  में  चाहता  हूं

 कि  उनको  आन्ध्र  में  मिला  दिया  लेकिन  इसके  बारे में  वहां  के  लोगों की  राय  अगर ले  ली  जाये  तो

 अच्छा  होगा  |  यहां  पर  जो  लोग  रहते  हैं  वे  ज्यादातर  तेल  बोलते  हैं  प्रो  यही  कारण  कि  मैं  चाहता

 हूं  किं  कोलार  को  त्रान्द्री  में  मिलाया  जायें  ।

 इन  सब  बातों  का  जो  बेसिस  होना  चाहिये वह  मैं
 समझता  हुं  विल  श्राफ  दी  पीपल

 की  )  होनी  चाहिये  |  अगर  लोग  चाहते  हैं  हमें  इस  स्टेट  में  मिला  दिया  जाये  तो  आपको

 चाहिये  कि  श्राप  उनकी  इस  इच्छा  को  पुरी  करें  ।  मैंने  कुछ  पेटियां  )  झपको  भेजी

 पुर  इत्यादि के  बारे  जिन पर  कि  कितने  ही  लोगों  के  दस्तखत  और  मैं  चाहता  हूं  कि  सिलवट  कमेटी

 इस  पर  गौर  करे  तो  उन  पर  भी  साथ ही  ara  विचार कर  ले  ।  जितने भी  झगड़े

 में  चाहता  उनकों  पीस मील  तरीके  से  हल  करने  के  बजाय  कराल-इंडिया  लेवल  पर  हल

 किया  जाये  कौर  जो  पालिसी  एक  के  बारे  में  बरती  वही  दूसरे  के  बारे  में  भी  बरती  जाये  |

 अन्त  में  में  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  एस०  कार  सी  ०
 ने  जसे  कि  सिफारिश  की  है  कि  मंसूर स्टेट

 का
 नाम  मंसूर  न  रख  कर  कर्नाटक  रखा  जाये  जिसको  बदल  दिया  वह  ठीक  नहीं

 है भ्र ौर  इस  स्टेट  का  नाम  कर्नाटक  ही  रखा  जाये  ॥

 इतना  कह  कर  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  कौर  मैं  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बिल

 पेदा  किया  गया  है  इसको  अपना  पुरा-पूरा  सहयोग  नहीं  दे  सकता  |  इसका  कारण  यह  है  कि  लिंग्विस्टिक्स

 प्रिसीपल
 के

 अधार पर
 पर  कोई ४०-५०  वर्ष  पहले  कांग्रेस ने  जो  स्टेट्स  की  रचना  की  बात  कही  थी

 उस
 पर

 वह  स्टिक  करे  ऐसी  स्टेट्स  कायम  करने  के  लियें  कदम  उठाये  ।  साथ  ही  जो  छोटे

 मोटे  झगड़े  मैं  चाहता  हूं  उनको  भी  मिल-बैठकर  कौर  लोगों  की  राय  ले  कर  हल  कर  दिया  जाये  ।

 pat  wearer (  इस  देश  के  इतिहास  में  इस  विधेयक  का  बड़ा  महत्व  है  ।  गत  २००

 २००
 वर्ष  में  कुछ  ऐतिहासिक  कारणों  से  राज्यों

 का
 ठीक  प्रकार  से  पुनर्गठन  नहीं  किया  जा  सका  था  |

 ब्रिटिश
 इसन  में

 भी
 इस  बात  का  प्रयत्न  किया  गया

 था
 परंतु  उसके  सभी  पहलुओं  को  कार्यान्वित नहीं  किया

 जा  सका  था
 ।

 इस  विषय  में  कांग्रेस  ने
 भी

 कुछ  आदर्श  अपने  सामने  रखे  हुए  थे  स्वतंत्रता  प्राप्ति

 के  पश्चात  उसे  देश  की  एकता  कें  लिये  इस  समस्या  पर  विचार  करना  पड़ा  |  संविधान सभा  के  समय

 धर  समिति
 को  इस  cet

 की  निष्पक्षता से  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  ताकि वह  निश्चय

 कर  सके  कि  क्या  ATE,
 कर्नाटक  arte  राज्य  बनाये  जायें  या  नहीं

 समिति इस  परिणाम  पर  पहुंची
 कि  भाषा

 के
 झा घार

 पर
 राज्यों

 का  पुनर्गठन  नहीं  किया जा  सकता  है  कौर इस  निणय  से  केवल

 मूल  wast में
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 [  श्री  भ्रच्युत्तन  |

 राजनीतिज्ञ  ही  नहीं  बल्कि  जनता  भी  सहमत
 थी  ।  उसके  पहचान  वल्लभ  भाई  पट्टाभी  समिति

 स्थापित की  गई  ।  उसका  भी  यही  मत  था  कि  भाषावार  राज्य  बनाने  से  केवल  प्रशासन में  सुविधा  होगी

 परन्तु  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  ही  मामले  का  अन्त  नहीं  ।  Qeys A में  ग्राहक  राज्य  बनाया  गया  |

 फिर  भी  देश  में  विद्रोह  होता  रहा
 ।  दिसम्बर  १९४३ में  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  नियुक्त  किया  गया

 जिसने  सारे  देश  का  दौरा  करके  प्रमुख  संस्थाओं  के  सदस्यों  श्र  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  की  शौर  गत

 वर्ष  भ्रवतूबर  में  ग्रसना  प्रतिवेदन
 दि  या

 ।  इसके  सम्बन्ध  में  अनेक  भ्र भ्या वेदन  दिये  गये  शर  सभी  स्तर  पर

 चर्चा हुई

 १६  जनवरी  को  सरकार  ने  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  निश्चय  किया  ate  उसी  के  भ्रनुकल  यह

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  भ्र ौर  में  इसका  स्वागत  करता  हुं
 ।

 १६  जनवरी  के  गइ चात  तक  लोग  यह  निर्णय  नहीं  कर  सके  हैं  कि  क्या  उन्हें  भाषावार  राज्यों

 की  मांग  करनी  चाहिये  ।  इस  प्रकार  तो  यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  धर्म  के  श्राधार  पर  राज्य  बनाये  जायें  ।

 यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  संसार  भर  को  विभिन्न  विचारधाराओं के  आधार  पर  विभाजित  किया

 में  कहूंगा  कि  हमें  विवेक  से  काम  लेना  चाहिये  ।  जैसा  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  प्रायः  कहते

 रहे  मानव  कल्याण  सब  से  प्रमुख  है  ।  हमें  इसी  दृष्टिकोण  से  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  हमें यह

 नहीं  सोचना  चाहिये  कि  हम  किसी  विशेष  भाषा वार  अथवा  धार्मिक  गुट  के  सदस्य  हैं  |  हम  मनुष्य  हैं  कौर

 हमें  मानव  कल्याण  को  बढ़ावा  देना  है  ।  यही  हमारे  लिये  पर्याप्त  होगा  ।

 मान  लीजिये  कि  विधेयक  पारित  हो  जाता  है  फिर  भी  यह  कार्यवाही  अ्रग्तिम  नहीं  होगी  ।  जिन

 लोगों  में  मतभेद  जो  चाहते  हैं  कि  भ्रमण  भाग  उन्हें  मिलना  चाहिये  कौर  भ्रमण  किसी  अन्य  राज्य

 वे  बाद में  भी  ठंडे  दिल  से  विचार  कर  सकते  हैं  ।  किसी  लोकतन्त्र में  कोई  भी  निर्णय  afore नहीं  होता

 है  ।  परन्तु  हड़तालों  कौर  प्रदर्शनों  से  नया  होगा  ?  हम  watt  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 का

 कार्य  तन्मयता  से  नहीं  कर  सकेंगे  बल्कि  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  बाधायें  पड़ेंगी
 ।

 हम  सह  अस्तित्व  शौर  सहनशीलता  का  प्रचार  करते  हें  प्रौढ़  कहते  हें  कि  सभी  राष्ट्र  शान्तिपूर्ण

 तरीकों  से  अपने  विवादों  का  निबटारा  करें  कौर  हमारे ही  देश  में  इस  प्रकार
 की  कठिनाइयां उत्पन्न

 की

 जायें  तो  कया  यह  ठीक  होगा  |  ऐसा  करने से  तो  कोई  भी  राज्य  स्थायी  तौर  पर  नहीं  रह  सकते  हैं  ।  हमें

 संगठित  रूप  से  झपने  आधिक  विकास  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिये  ।  में  प्यार  माननीय  मित्रों  से  निवेदन

 करता  हूं  कि  वे  लोगों  को  गलत  मार्ग  न  दिखायें
 ।

 इस  विधेयक  द्वारा  १५  राज्य  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  ने  भाग  (*)  भाग

 झर  भाग
 में

 भी  राज्यों
 के  भेद  को  दूर  करने

 की
 सिफारिश

 की  है  प्रो  राज प्रमुखों  की
 प्रणाली

 का

 भी उत्सादन किया  जा  रहा  है  ।

 फिर  भी  राज्यों  का  क्षेत्रफल  समान  नहीं  होगा  ।  बिहार  प्रौढ़  उत्तर  प्रदेश  जैसे  बड़े  राज्य  भी होंगे

 और  छोटे  राज्य  थी  परन्तु  इसमें  इर्ष्या  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  हम  तो  देश  की  एकता  चाहते  हैं
 प्रौढ़

 हमें  इसके  लिये  रचनात्मक  प्रयत्न  करने  होंगे  श्र  हमें  सदा  याद  रखना  चाहिये  कि  हम
 भारतीय  हूं

 इस  विधेयक  में  क्षेत्रीय  परिषदों  के  निर्माण  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 ने  इसकी  सिफारिश नहीं  की  है
 ।

 पांच  क्षेत्रीय  परिषद्  बनायी  जायेंगी
 ।
 में  संयुक्त  समिति  से  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  इन  क्षेत्रीय  परिषदों  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान
 की  जायें

 ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  विषय  में  जो  कुछ  कहा  में  उसे  ठीक  नहीं  समझता  हूं
 ।

 उन्होंने  कहा

 कि  यह  क्षेत्रीय  परिषद  बेकार  हैं  कौर  यह  राज्यों  की  उन्नति  में  रुकावट
 पैदा  करेंगे

 |  उनके  इस  व्यवहार

 पर  मुझे  बहुत  दुःख  हुझा है  ।  ऐसें  लोगों  को  तो  झागे  बढ़  कर  जनता  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए
 था

 और

 इस  संगठन  कार्य  में  सहयोग  देना  चाहिये  था  ।

 राज्यों  के  अतिरिक्त  संघ  प्रदेशों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वहां  के  लोगों  का  मत  जानने  के  लिये

 भी  किसी  निर्वाचित  संस्था
 की

 व्यवस्था
 की

 जानी  चाहियें  ताकि  वहां  का  प्रशासन  ठीक  तौर  से  चलाया

 जाये  ae  लोग  यह  न  कहें  कि  उनके  विचारों  पर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  जाता  है
 ।

 जैसे  कि  बम्बई  को  संघ

 प्रदेश  बनाया  जा  रहा  है  ।  कोई  व्यवित  यह  नहीं  कह  सकता  कि  बम्बई  एक  पिछड़ा  2.0  क्षेत्र  है  यहां

 विधान  सभा  की  आवश्यकता नहीं  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  हिमाचल  त्रिपुरा

 इरादी  संघ  प्रदेशों  के  लिये  कोई  लोकप्रिय  संस्था  बनाई  जाये  जहां  जनता  के  नेता  wet  शिकायतें

 बता  सकें  |

 मेरे  राज्य  में  इस  समय  विधान  सभा  नहीं  है  परन्तु  तृतीय  भ्र नस ूची  में
 मेंने  देखा  कि  नये  केरल

 राज्य  के  १८  प्रतिनिधि  लोक-सभा  में  होंगे  ।  विधेयक  में  सरकार ने  प्रतिनिधियों  की  dea  निश्चित

 करने  का  जो  सूत्र  बताया  था  उसके  भझ्रनुसार  यह  संख्या  १९  होनी  चाहिये थी  ।  तृतीय  अनुसूची में  यह

 गलती  है  ।  विधान  सभा  की  सीटों  के  बारे  में  भी  १  से  ७  का  भ्राधार  निश्चित  किया  गया  है  |  यदि  सदस्यों

 की  संख्या  बढ़ा  ढी  जाये  तो  आपको  इसमें  क्या  आपत्ति  है  ?

 एक  बात  मेरे  ध्यान  में  कि  जो  नये  राज्य  बनाये  जा  रहे  हूं  उनमें  से  अधिकांश  में  उपरि

 सदनों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उड़ीसा  भर  विधान  परिषदें  नहीं  हैं  जबकि  मध्य

 पंजाब ्रौर अन्य राज्य प्लोर  अन्य  राज्यों  में  विधान  परिषदें इसके  लिये  भी  एक  एकरूपीय  सुत्र  या  तो  ट्विंसदनीय

 विधान  मण्डल  होने  चाहियें  या  एक  इसी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ।

 जब  संविधान बना  तब  कुछ  राज्यों  में  दि सिद नीय  विधान  मण्डल  नहीं  थे  |  श्री  जब  कि  राज्यों  HT  पुनर्गठन

 किया  जा  रहा  है  तो  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  संयुक्त  समिति  को  इस  बात  पर  विचार
 करना  चाहिये  कि  te  भर  म  दट्रिसदनीय  विधान  मण्डल  बनायें  जायें  या  कि  एकसदनीय  ।

 मेरा  विचार  है  कि  पहलें  एक  राज्य  में  एक  ही  विधान  मण्डल  रखा  जायें  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं

 होगा  कि  बड़े  राज्य  में  द्विसदनीय  विधान  मण्डल  हों  शर  छोटे  राज्यों  में  एकसदनीय  |

 इस
 विधेयक  में  कई  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  हैं  ।  आस्तियों  ate  दायितों  का  बटवारा  करने  वाला  भाग

 अत्यन्त
 महत्वपूर्ण  है

 ।
 नये  केरल  राज्य  में  विधान  मण्डल  नहीं  होगा  इसलिये  मद्रास  आर  केरल  की

 आस्तियों  तौर  दायित्वों  का  निबटारा  करते  समय  केन्द्रीय  सरकार  को  विशेष  ध्यान
 रखना  होगा

 ।

 केरल  को  हानि  नहीं  पहुंचनी  चाहिये
 |  इस  पर

 बहुत  सी  बातें  निर्भर  करती  हैं
 ।-

 मलाबार  को  त्रावणकोर-कोचीन में  मिलाया  जा  रहा  है  ।  आस्तियों कौर  दायित्वों  का  बटवारा

 करत  समय  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये  कि  मलाबार  अविकसित  क्षेत्र  है  ।

 राज्य
 सभा  में  केरल  के  €  सदस्य  होंगे  ।  विधेयक  में  केरल  को  राज्य  सभा  के  लिये  दो  कौर  सदस्यों

 का
 निर्वाचन  करने  का  अधिकार  दिया  गया  है

 ।
 सरकार  ने  यह  निश्चय  पूरे  सोच  विचार  के  बाद  ही

 कियां  है  ।

 भाग  €  अ्रन्तर्राज्यिक  करारों  कौर
 अन्य  मामलों

 के  बारे  मे ंहै  विद्या  जल  संभरण

 बहु भ्र योजन  परियोजनाओं  श्र  सड़कों  आदि  का  निर्माण  जारी  है  ।  यदि  नके  बारे  में  कोई  विवाद
 gar

 तो  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  हस्तक्षेप  करेगी  |  यह  बहुत  अच्छी  व्यवस्था की  गई  है  ।
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 [  श्री  अत्युत्तम ]

 अखियों ait  दायित्वों  के  बटवारे लिये  जनसंख्या  को  अ्राधार  माना  गया है  यही  सम्भव

 था  श्र  प्राण  कं  बारे  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  थान  परन्तु  जेसा  कि  श्री  शिवभक्ति  स्वामी ने  कहा

 इस  मामलें  में  सावधानी  से  कार्य  करना  होगा  |

 सेवायों  के  बारे  में  मेरा  ज्ञान  स्पष्ट  नहीं  है  परन्तु  खंड  १०६  (४)  से  में  समझता हूं  कि  राज्यों

 अखिल  भारतीय  सेवा  के  कई  कर्मचारी  हें  ।  उन्हें  वहां  रखने  मे  क्या  कठिनाई है  ?  उन्हें  श्रव्य  राज्यों  में

 भेजना  ठीक  नहीं  होगा  ॥

 मैसूर  विधान  सभा  में  केन्द्रीय
 सेवाओं

 के  बारे  में  यह  सुझाव  दिया  गया  था
 कि  केन्द्रीय  पदाधिकारियों

 et  अतिरिक्त  वेतन  केन्द्रीय  सरकार  दे  ताकि  राज्यों  पर  उसका  बोझ  न  पड़े  ।  यह  एक  बरच्छा  सुझाव |

 जेब  मंत्रणा  परिषद  नियुक्त  किये  जायें  तो  उनका  कर्तव्य  केवल  सेवाओं  का  एकीकरण करना  हो

 नहीं  बल्कि  उन  सेवाओं पर  पुर्नविचार  करना  भी  होना  चाहिये  जो  कि  कोचीन  को  त्रावणकोर  से

 मिलाने पर  एकीकृत  की  गई  थीं  ।  क्या  उस  समय  उचित  नीति  का  अनुसरण  किया  गया  aT?  कोचीन

 क्षेत्र  के पदाधिकारियों से  अब  अभ्यावेदन प्राप्त  हो  रहे  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  क्योंकि  सेवायों

 को  सन्तुष्ट रखे  बिना  हम  उनसे  पूरा
 लाभ

 नहीं  उठा  सकते  |  मंत्रणा  जरिए
 VERT को  रसे  मामलों  का  ध्यान

 रखना  चाहिये  ।  संघ क्त  समिति को  भी  इसका हल  ढूंढने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  वर्ष  १९  ४५६  में  यदि  यह

 विधेयक  पारित  हो  ate  तो  यह  बड़ी  प्रसन्नता  का  विषय  होगा  |

 fat  वल्लाथरास  )  :  मुगल  साम्राज्य में  नष्ट-भ्रष्ट हुए  नौ  ब्रिटिश  शासन  में  पुन

 निमित  राज्यों को  भावी  कल्याणकारी  राज्य  के  राष्ट्रीय  sit  बनाने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लेने  के

 पश्चात  छोटे-छोटे  भागों  के  बारे  में  खेचातानी  करना  व्यर्थ  है  ।  परन्तु  इस  गम्भीर  स्थिति में  सरकार  को

 एक  दो  मामलों में  हार  होगी  |  जिस  प्रकार  भ्रौरंगजेब ने  सब  लोगों  की  मनोवृति  कौर  मनोविज्ञान  की  करार

 ध्यान न  देतें  हए  उन्हें एक  ही  साम्राज्य के  अन्तगंत  लाने  का  प्रयत्न  किया  कौर  उसे  सफलता

 वही  दशा  कांग्रेस दल  की  होगी
 |

 यह  नष्ट  हो  जायेगा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  |

 जिस  प्रकार  स्पेन  ने  नेपोलियन  का  सर्वनाश  किया  था  उसी  प्रकार  बम्बई  हमारे  राष्ट  को  नष्ट

 कर  देगा  ।  मेरा  श्र  प्रजा  समाजवादी  दल  का  निश्चित  विचार  है  कि  बम्बई  महाराष्ट  को  दिया  जाना

 चाहिये  |  महाराष्ट्र  के  कुछ  स्थानों  का  दौरा  करने  ale  विभिन्न  दलों  के  dail  कौर  कार्यकर्ताओं  से

 बातचीत  करने  के  पश्चात  मैं  इस  परिणाम  पर्  पहुंचा  हूं  कि  बम्बई  की  हालत  दयनीय है  |

 दिल्ली  ग्रोवर  बम्बई  जिन्हें  संघ  प्रदेश  बनाया  जा  रहा  है  उनकी  क्या  हालत  होगी ?  संविधान

 संशोधन  विधेयक  के  अनुच्छेद  २४  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  किसी  संघ  प्रदेश  की  शास्ति  अधिक  प्रशासन  सुधार

 के  लियें  संसार  ढारा  बनाई  गई  किसी  विधि  का  खंडन  कर  सकता  है  या  उसमें  संशोधन कर  सकता  है  कौर
 राष्ट्रपति  द्वारा  प्रख्यापित  की  गई  वह  विधि  सर्द  द्वारा  पारित  fefa F के  समान  सम्झी  जायेगी  ।  संघ  प्रदेशों

 के  बारे  में  राष्ट्रपति  को  इतने  अधिकार  देने  की  क्या  श्रावइ्यकता  थी  ?  दिल्ली  कौर  बम्बई  को  संसद

 के  नियन्त्रण  से  निकालना  बहूत  दरा  होगा  |  इतिहास  को  देखनें  से  एता  चलेगा  कि  राष्ट कटों

 क्यों  के  समय  में  भी  गुजरात  के  दक्षिण  का  सारा  क्षेत्र  महाराष्ट्र  में  था  ।  ऐतिहासिक  पर  भौगोलिक

 सांस्कृतिक  तथा  भाषाई  दृष्टि  मे  यह  महाराष्ट  का  वर्ग  |  जिंस  किसी ने  इसे  दबानें  का  प्रयत्न  किया

 उसकी  हार  हुई  ।  इन  परस्थितियों  के  कारण  मैं  कहता  हूं  कि  बम्बई  महाराष्ट्र  को  दिया  जाये  मगर

 दिल  को  संघ  प्रदेश  न  बनाया  जाने  !

 मूल  अंग्रेजी में
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 वर्तमान  तामिलनाद  की  जनता  की  भावनायें  भी  वर्तमान  सरकार  के  विरुद्ध  हम  ञ  जानना

 चाहते  हैं  कि  देवीकुलम  परिमेदी  ate  शेन कोहो  को  किस  सिद्धान्त  के  आधार  पर
 इस

 राज्य  से  झ्र लग  किया

 गया  है  ।  तामिलनाद  की  जनता  की  मांग  है  कि  देवीकुलम  श्र  परिमेदी  तामिलनाद  को  दिये  जायें  ।  यहां

 की  ७६  प्रतिशत  जनता  तामील  हैं  ।  उन्हें  के  रल  में  क्यों  शामिल  किया  जा  रहा  है
 ?

 इसे  केरल
 में  शामिल

 न  करने  से  केरल  को  कोई  झा थिक  अथवा  राजनैतिक  हानि  नहीं  पहुंचेगी
 ।

 जनता  चाहती  है
 कि  सरकार

 को  राज्य  पानीपत  आयोग  की  रिपोर्ट  स्वीकार  नहीं  करनी  चाहिये  ।  केरल  की  मलाबार  की

 जनता  att  तामिल  सभी  द्रविड  जाति  कुल  के
 आन्ध्र  और  राष्ट्रकूट  भी

 द्रविड
 थे

 ।'  दुर्भाग्यवश

 हमारा  विभाजन कर  दिया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्य  :  महाराष्ट्रियों  के  बारे  में  झ्रापकी  कया  राय  है
 ?

 श्री  बल्लाथरास :  वह  द्रविड़  हैं  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  यदि  हम  पिछले  इतिहास  को  देखें  तो

 हम  यह  देखेंगे कि  उन  दिनों
 में

 भी
 राजाओं  की  आकांक्षा

 साम्राज्य  स्थापना  की  रहती  थी  ।  अब  हमें  ब्रिटिश

 हासन  के  कटु  निभा  हो  रहे  हैं  ।  हमारे  भ्रांत  रिक  मतभेद  कितने  ही  क्यों  न  हों हम
 आपको

 एक  राष्ट्रीय इकाई  महसूस करते  हैं  ।  इसलिये  हमें  aaa  के  माध्यम  से  अपने  मतभेदों को  इस  तरह

 टूर  करना  होगा  ताकि  हम  श्रानेबाली  पीढ़ी  के  लिये  एक  शांतिपूर्ण युग  छोड़  सके ं|

 संविधान  )  विधेयक  में  अल्पसंख्यकों  की  भाषा  में  प्राथमिक  शिक्षा  दिये  जाने  के

 उपबन्ध  किया  गया  है  |  झ्रल्पसंख्यकों  के  लिये  विशेषकर  उनकी  मातृभाषा  के  बारे

 राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  चौथे  भाग  में  दिये  गये  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि  समिति  कृपा  करके  स्थिति

 का  अध्ययन  करे  और  उसमें  जो  बातें
 कही  गई

 हैं  उन्हें  सुधारे  ।

 उक्त  विधेयक  से  मुझे  ऐसा  लगता  है
 कि

 इस  प्रस्ताव  पर  समुचित  विचार  नहीं  किया गया  है
 राज्य  पुनर्गठन  भ्रायोग  विधेयक  के  खंड  ४२  में  सह  सदस्यों  के  बारे  में  कहा  गया  है  |  इन  सह  सदस्यों  की

 नियुक्ति  भ्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  की  जाती  रही  है
 ।

 किन्तु  जब  उनसे  यह  शक्ति  ले
 ली

 गई  है  कौर
 a

 सरकार

 नियुक्ति  करेगी
 ।

 किन्तु  वह  किसके  परामर्दा  पर  नियुक्ति  करेगी
 ?

 इस  सम्बन्ध  में  वह  जनता  की  राय

 लेगी
 ।

 संभव  है  कि  सभी  विरोध  समाप्त  हो  जायें  कौर  किसी  एक  दल  के  सह  सदस्यों  को  वरोयता  मिल

 जाये
 |

 कई  सदस्य  ऐसे  होते  हैं  जो  एक  दल  से  दूसरे  दल  में  चले  जाते  हैं  ।  मान  लीजिये  कि  किसी  विरोधी

 दल  के  सह  सदस्य  किसी  दूसरे  दल  में  चले  जाते  हैं  तो  उनकी  गणना  विरोधी  दल  के  सदस्यों  में  नहीं  की  जानी

 चाहिये
 ।

 इस  श्राधार  पर  सह  सदस्यों  का  प्रदान  अत्यंत  महत्वपूर्ण  है  कौर  मेरा  निवेदन  है  कि  समिति  द्वारा

 इस  प्रइन  की  झोर  उचित  ध्यान  feat  जाये  ।

 राजपूताना  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  उसको  शर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 देह  हाल  ही  में  माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  का  निर्देश  किया  था  कि  राजपूताना  को  उसकी  सीमा  पर  स्थित

 विरोधी  बातों  के  बारे  में  सतर्क॑  रहना  चाहिये
 ।

 राजपूताना  केबिन  इस  देश  की  प्रतिरक्षा  की  कोई  उचित

 व्यवस्था  करना  संभव  नहीं  है
 ।

 राजपूताना  का  महत्व  काफी  है  कौर  लाड  हेस्टिंग्ज़ ने  भी  यही  मत  व्यक्त

 किया  राजपूताना  की  स्थिति  पर  उस  समय  भी  विचार  किया  गया  था  ।
 मैं  समिति  से  निवेदन  करता  हूं

 वह  इस  मामले  की  तह  में  जाकर  जांच  करे
 ्र

 यह  देखे  कि  क्या  राजपूताना  के  राज्यों  का  गठन  इस  प्रकार
 किया

 जा  सकता
 है

 जिसमें
 कि  इस  सिद्धान्त

 को
 प्रधानता

 दी  जाये  ?  श्रमिक  दृष्टि  से  वह  भले  ही  उन्नत
 हो

 या
 न

 हो  किन्तु  दूसरी  प्रतिरक्षा  के  मामले  में  राजपूताना  को  कार्यक्षम  बनाने  के  लिये  शेष  देश  के

 सभी  संसा  wat  को  काम  में  लाया  जाना  होगा  ॥

 अंग्रेजी  में
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 scarce ]

 विद्रोह कारी  तत्वों  के  वितरण  के  बारे  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 कांग्रेस
 द्वारा

 ऐसा
 कोई

 उपाय  योजना  त्रावणकोर-कोचीन में  नहीं  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  वहां  पुरानी  लोकप्रियता को  प्राप्त

 करना  कांग्रेस  के  हमारी  राय  प्रसाद  है  |

 fait  एस०
 ato  राम स्वामी  :

 माननीय  सदस्य  कृपा  कर  यह  बता  दें  कि  वह  कहां  से

 पढ़े रहे  हैं  ?

 fait  वल्लाथरास
 :

 श्रापको  मुझ  पर  कुछ  तो  विश्वास  होना  चाहिये
 ।

 श्राप  मुझ  पर
 विश्वास

 नहीं  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  अपने  कागज़ों  को  बार-बार  देख  रहे  हैं  किन्तु  माननीय  सदस्य

 यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  वह  उन्हें  पढ़  रहे  हैं  ।

 श्री  वल्लाथरास  :  मेरी  व्यवितगत  राय  यह  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  में  विरोध  की  तीव्रता

 को  कम  करने  के  लिये  मद्रास  राज्य  के  साथ  त्रावणकोर-कोचीन  के  विलय
 की

 कल्पना  का  एकाएक  सूत्रपात

 किया  गया  है  ।  प्रान्तर  के  साथ  तेलंगाना  के  विलय  के  लिये  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  यह  भी  एक  उद्देश्य
 है  |

 मौजूदा  परिस्थितियों  में  तामिलनाडु का  विलय  केरल  के  साथ  कभी  संभव  नहीं  है
 ।

 श्री उ०  एस०  थामस  :  क्यों
 ?

 श्री  बल्लाथरास  :  इसके  कारण  निश्चित  हैं  ।  जवाहरलाल-वत्लभभाई-पट्टामि  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  को  विशेषरूप  से  कर्नाटक
 आर

 केरल  को  बड़े  बहुभाषी  प्रांतों  के

 साथ  उनके  सम्बन्ध होने  के  परिणामस्वरूप  काफी  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  यह  तो  केरल  के  सम्बन्ध  में  कहा

 गया  है  किन्तु  तामिलनाड  के  बारे  में  किसी  नें  एक  दाऊद  भी  नहीं कहा  है  ।  यदि  श्राप  मेरे  जिले  के
 किसी

 सबडिविजन  को  देखें  तो  वहां  सभी  अधिकारी  मलयाली  हैं  ।  हम  क्या  करें  प्रौढ़  कहां  जायें
 ?  ह्म

 अपने  देश  भ्रपने  क्षेत्र  में  रोजगार  चाहते हैं  ।

 श्री  बला यु धन  व
 मावेलिक्करा--रक्षित-अ्रनुसुचित

 :  हम  तामिलनाडु

 का  शोषण  नहीं  करना  चाहते  हैं  |

 श्री  दल्लाथरास  केरल  के  साथ  मिलाये  जाने  का  हम  विरोध  करते  |  |  मद्रास  राज्य  सन्  १८० १

 में  बनाया  गया  था  श्र  उसे  लगभग  QUy  वर्ष  का  अनुभव  प्राप्त  है  ।  एक  लम्बे  बसें  तक  साथ-साथ  रहने

 के  बाद  प्रान्ध्ववा  इससे  बाहर  जाना  चाहते  थे  यही  स्थिति  कर्नाटक  कौर  केरल  की  थी  कौर  केरलवासी

 ऐक्य  केरल  के  लिये  प्रयत्न  करना  चाहते  थे
 ।

 हम  तामिलभाषीयों  को  व्यर्थ  ही  छेड़ा  जा  रहा  है
 ।

 मद्रास  के

 मुख्य  मंत्री  श्री  कामराज  नाडर  के  प्रयत्नों  का  ही  यह  फल  है  कि  विलय  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  अधिक  जोर

 नहीं  दिया  गया  है  att  उन्हें  विधेयक  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  हम  क्रांतिकारी  नहीं  हम

 शासन
 का

 विरोध
 भी  करने  नहीं  जा  रहे ंहैं  किन्तु  हम  चाहते  हैं

 कि
 हमें  wa  ही  क्षेत्र  में  रोज़गार

 प्राप्त

 हो
 ।

 मद्रास  राज्य  के  सभी  जिलों  की  विभिन्न  पदालियों  में  नियुक्त  मलयलियों  की  संख्या  कल  संख्या  की

 ६५  प्रतिशत  है
 |

 निदेशक  ही  यह  न्याय  है  प्रौढ़  झ्रापको  हमें  न्याय  देना  चाहिये  )  ।

 महोदय
 :

 यदि  सभा  की  अनुमति  हो  तो  भ्रन्तर्बाधा  करने  वालें  सदस्यों  द्वारा  लिया  गया

 समय  में  उनके  भाषण  के  समय  काट  लूंगा
 ।

 मैं  इस  बात  पर  ध्यान  दे  रहा  हूं  ।

 श्री हि०
 क्र

 बसु  तो  जिन्हें  बोलने  का  कोई  waar  नहीं  मिलने  वाला  है

 वह  शन्तर्बाधा कर  सकते  हैं  ।

 मूल  नंबर  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके लिये  एक  स्थायी  अभिलेख  बनाया  जाये  ताकि  भविष्य  में

 जब  भी  माननीय  सदस्य  बोलने  के  लिये  खड़े  हों  तो  उतना  समय  उन्हें  दिये  गये  समय  में
 से  काट

 जायगा

 श्री  बल्लाथरास
 :  मैं

 निवेदन  करना  चाहता
 g  कि

 क्षेत्रिय  परिषदों  में  उन  क्षेत्रों  के  कुछ  संसद्
 सदस्य  झर  स्थानीय  विधान-मंडलों के  कुछ  सदस्य  भी  होने  चाहियें  अन्यथा  शासन  का  जनता  के

 निधियों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रहेगा  ।  यद्यपि  मंत्री  जनता  के  प्रतिनिधि  होते  हैं  तथापि  मंत्री  बनने  के

 बाद  उनका  रुख  बदल  जाता  है  |

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  मैं इस  पर  करता  हूं  ।

 श्री  बल्लाथरास  :  माननीय  मंत्रियों  पर  कोई  आरोप  लगाना  मेरा  उद्देश्य  नहीं  है  ।  हमारा  उन  पर

 विश्वास  है  प्रौढ़  उन्हें  हम  पर  विश्वास  करना  होगा  |  इसके  भ्र ति रिक्त  जब  क्षेत्रीय  परिषदों  द्वारा  मुख्य

 निर्णय  किये  जायें  तो  वह  राज्य  कौर  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  किसी  हद  तक  भ्र नि वाये  होने  चाहिये  अन्यथा

 परामर्श  का  कोई  उपयोग  ही  नहीं  होगा  ।  समिति  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  में  राज्यों  के

 पुनर्गठन  का  स्वागत  करता  हूं  ।  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  में  €०  प्रतिशत  वास्तविकता  है  |  किन्तु  बम्बई  का

 ऐसा  है  जो  क्षीर  में  नमक  के  समान  है  ।  इसलिये बम्बई  के  बारे  में  हमें  सावधान  रहना  चाहिये

 कौर  बम्बई  सम्बन्धी  हमारी  नीति  दलगत  भावनाओं  या  किन्हीं  अन्य  भावनाओं  पर  भ्राधारित  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  सामान्य  जनता  की  स्थिति  पर  शान्ति  से  विचार  किया  जाये  wie  समिति के  माध्यम से

 निर्णय  किया  जायें  |  संभवत  समिति  seq  पर  विचार  करके  विधेयक  में  इस  श्राव्य  का  एक  संशोधन करे

 कि
 बम्बई  महाराष्ट्र  को  दिया  जाये  तो  सभी  को  प्रसन्नता  होगी  ।

 श्री  मु हो उद्दीन  यह  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  स्वतंत्र  भारत  के

 इतिहास  में  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  शौर  महान  कार्यवाही है  ।  इस  बात  को  हम  सभी  जानते  हैं  कि  आधिक
 विकास  अत्यंत  महत्वपूर्ण  और  अवश्यक  है  ।  सामान्य  जनता  के  स्तरोन्नयन  को  प्रथम  पूर्ववतिता दी  जानी

 चाहिये
 |  इस  समय  हम  भाषा  के  नासा  पर  राज्यों  का  पुनर्गठन  करने  जा  रहे  हैं  ।  यदि  हम  उक्त  दोनों

 बातों  को  एक  साथ  करें  तो  केन्द्र  प्रौर  राज्य  सरकारों  के  विभागों  को  काफी  भार  वहन  करना  पड़ेगा  |

 किन्तु
 हम  यह  खतरा  उठाने  जा  रहे  हैं  कौर  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  कम

 से  कम  समय  में
 हम

 सफलता

 प्राप्त कर  लेंगे  ।

 झ्रायाग
 की

 सिफारिशों  के  अनुसार  हैदराबाद  राज्य  का  विघटन  किया  जा  रहा  है  ।  प्रधान  मंत्री
 ने  एक

 से  अधिक  बार  यह  कहा  है  कि  वह  राज्य  का  विघटन  नहीं  चाहते  थे  किन्तु  राज्य  पुनर्गठन
 आयोग

 की  सिफारिशों  अथवा  जनता  की  सामान्य  मांग  के  साथ  उन्हें  सहमत  होना  पड़ा  है  ।  हमें  विघटन
 की

 भ्र वस् था  में  से  होकर  गुजरना  है  किन्तु  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  की  जांच  अत्यंत  सावधानी  से  की  जानी  चाहिये
 ar

 हम  ar  करते  हैं  कि  '  संयुक्त  समिति  उस  कार्ये  को  करेगी  ।

 यह  विधेयक  मौजूदा  कौर  नये  राज्यों  के  मध्य  विभेद  करता  है  |  किन्तु  इस  विभेद  का  कारण  स्पष्ट

 नहीं  है
 ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वह  केवल  एक  विधिक  कल्पना  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  संयुक्त  समिति  को

 इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  क्या  उक्त  विधिक  कल्पना  को  हटा  देना  वांछनीय  है  कौर  इसके

 बाद  वह  खंडों  का  इस  प्रकार  से  प्रारूपण  करे  ताकि  राज्यों  के  मध्य  विभेद  किये  जाने  की  कोई  श्राव्य कता
 न  रह े।

 x

 में  एक  उदाहरण  देता  हूं
 ।

 प्राप्त  शरर  इन  क्षेत्रों  का  विलय  किया  जा  रहा  है  ।  विधेयक में

 उपबन्ध  किया  गया  है  तेलंगाना  कें  कुल  जिलों  को  मौजूदा  श्र  में  विलीन  किया  जायेगा  गौर
 इस  प्रकार

 अंग्रेज़ों में
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 मही उद्दीन  ]

 श्रान्ध्-तेलंगाना  राज्य  अस्तित्व  में  जायेगा  ।  दूसरी  खंड  के  पुनः  प्रारूपण  से  यह  उपबन्ध  किया  जाये

 कि  भ्रार्ध्र-तेलंगाना  राज्य  का  निर्माण  किया  जायेगा  प्रौढ़  राज्य  की  सीमायें  अनुसूची  में  परिभाषित  सामानों

 के  अनुसार  होंगी  तो  विधिक  कल्पना  या  कोई  बड़ी  जटिलतायें  दोष  नहीं  रहेंगी
 ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध
 भी

 किया  गया  है
 कि

 मौजूदा  बक़ाया  ऋण  केन्द्र  द्वारा  ले  लिये  जायेंगे  शौर

 ऋण  की  राशि  के  भुगतान
 के

 लिये  सम्बन्धित  राज्य  केन्द्र  के  प्रति  उत्तरदायी  होंगे
 |

 ऐसी  व्यवस्था श्रांत  रिक

 होगी  atx  हैदराबाद  राज्य  हारा  देय  ऋण  केन्द्र  द्वारा  ले  लिया  जायेगा  कौर  नया  राज्य  उसका  भगतान

 केन्द्र को  करेगा  |

 [  श्रीमती  सुषमा  सेन  पीठासीन

 यह  बात  गायब  महत्व  की  है  कि  आगामी  १  अक्तूबर  से  जो  यह  नया  राज्य  अस्तित्व  में  जायेगा

 उसका  प्रारम्भ  एक  ठोस  आधिक  प्राधा  पर  होना  चाहिये  |  उक्त  व्यवस्था  के  लागू  होने  से  नये

 तेलंगाना  राज्य  का  भार  कम  अवश्य  किन्तु दो  मास  पूर्व  हमें  ज्ञात  था
 कि

 ast  राज्य  ने  १०

 करोड़  रुपये  उधार  लिये  थे  या  रिज  बैंक  श्राफ  इन्डिया  में  उसने  १०  करोड  से  fas  राशि  का

 विकर्म  किया  था  कौर  वह  इस  राशि  का  ब्याज  देनें  की  स्थिति  में  भी  नहीं  था  ।  मझे  विश्वास  है  कि  ee

 वित  विधेयक  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  किया  जायेगा  जिससे  कि  कुछ  जो  कि  नये  राज्यों के  लिये  भार

 हो  सकते  संघनित  किये  जायें  sear  केन्द्र  द्वारा  ले  लिये  जायें  ।  भ्र न्य था  १  भ्रवतूबर  से  भ्रस्तित्व  में  खाने

 art  राज्यों को  विकास  कार्ये  में  काफी  कठिनाइयां होंगी  |

 श्री  ato  एस०  मत्ती  झापका  सुझाव  क्या  है
 ?

 श्री  मही उद्दीन  :  केन्द्र  हारा  इस  भार  को  उसी  प्रकार  ले  लिया  जाये  जिस  प्रकार
 ि  ह

 वर्तमान  हैदराबाद  अन्य  राज्यों  के  मौजूदा  ऋणों  को  ले  रहा  है

 हैदराबाद  विधान  सभा  ने  एक  काफी  लम्बा  संकल्प  पारित  करते  हुए  राज्य  पुनर्गठन

 में  विभिन्न  संशोधन  किये  जाने  के  सुझाव  दिये  हैं  ।  उनमें  से  एक  सुझाव  यह  है  ।  चूंकि  हैदराबाद  या  तेलंगाना

 क्षेत्र को  प्रान्तर  राज्य  में  विलीन  किया  जा  रहा  है  इसलिये  हैदराबाद  उच्च-न्यायालय
 भी  समाप्त हो  जायेगा  ।

 किन्तु  हैदराबाद  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  का  कया  होगा  इस  बारे  में  विधेयक  में  कुछ  नहीं  कहा

 गया है  ।

 नम्बियार  )  :  उनका  ध्यान  रखा  जायेगा  |  न्यायाधीशों  के  बारे  में  चिता  करने  का

 कोई  कारण  नहीं  है  |

 tat  मुही उद्दीन  :  स्वयं  विधेयक  में  इस  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  अ्रवश्य  होना  चाहिये  |

 रामा  राव
 जहां  तक  हैदराबाद में  एक  उच्च  न्यायालय का  सम्बन्ध  है

 हम  समान  ह  ।

 श्री  मुही उद्दीन  :  हैदराबाद के  मुख्य  मंत्री
 ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया है  जिसे  हैदराबाद

 सभा
 ने

 स्वीकार  किया  है  भ्र  वह  यह  है  कि  इस  aaa  का  एक  निश्चित  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये

 कि  हैदराबाद  के  उच्च  न्यायालय  के  समाप्त  हो  जानें  पर  उसके  न्यायाधीश  हो  तार  राज्य  के

 यायाधीश  हो  जायेंगे  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  सरकार  ने  न्यायाधीशों  के  लिये  उपबन्ध  करने  के  oy  तरीकों

 पर
 विचार  किया  होगा  किन्तु  यह  प्रश्न  महत्वपूर्ण  है  कौर  न्यायाधीशों की  को  जारी  रखने  के

 बारे  में  कोई  दुविधा  नहीं  रहनी  चाहिये  ।
 a

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  बी  ०
 एस०  मत्ती  wrt  में  न्यायाधीश  अपेक्षित  संख्या  में  नहीं  इसलिये  हैदराबाद

 क

 marian  के  ले  लिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  |

 श्री  मही उद्दीन  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्री  मुक्ति  मेरी  बात  को  समझ  गये  होंगे
 ।

 जब  किसी  उच्च

 न्यायालय  को  समाप्त  किया  जाता  है  तो  उसके  न्यायाधीशों  की  सेवायें  भी  समाप्त  हो  जाती  उनको

 नियुक्ति  फिर  से  की  जाये  यह  एक  कौर  बात  है  ।

 स्वामी  रामानन्द  तीर्थ  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं
 ।

 संविधान  के  उपबन्धों  के

 श्रनसार  किसी  उच्च  न्यायालय  की  समाप्ति  के  साथ  उसके  न्यायाधीशों  की  सेवायें  समाप्त  नहीं  हो  जाती

 &  |  उनकी  सेवायें  जारी  रखी  जायेंगी  |

 श्री  मुही उद्दीन  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  स्वामीजी  के  निर्वचन  से  सहमत  नहीं हूं
 ।  न्यायाधीशों की

 सेवाएं  जारी  रखी  जाने  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 सन  १९५७  के  चुनाव  उसके  बाद  के  चनावों  के  बारे  में  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  किया

 गया  है  |  उपबन्ध  यह  है  कि  १९४५७  के  श्राम  चनावों  के  साथ  तेलंगाना  में  संसद  के  लिये  चुनाव  श्रायोजि

 किये  जायेंगे  प्रौढ़  भ्रान्घ्न म  Peo  में  श्राम  चुनाव  प्रायोजक  किये  जायेंगे  जबकि  तेलंगाना  के  सदस्यों  के

 लिये  भी  चुनाव  होंगे  |  किन्तु  जब  तक  संविधान  में  प्रावश्यक  संशोधन  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  हम  किसी

 विधान  सभा  waar  उसके  किसी  भाग  की  पांच  वर्ष  की  अवधि  को  बढ़ा  नहीं  सकते  हैं  ।  किन्तु  मेँ  संयुक्त

 समिति को  यह  सुझाव  देता हूं
 कि

 इस  प्रकार का  उपबन्ध किया  जाये  कि  सन्  १९६०  या  कम  से

 कम  सन्  R8QRVT में  विधान सभा  के  लिये  ग्राम  चुनाव  कौर  संसद  के  चुनाव  एक  ही  समय

 जित  किये  जायें  |

 राज्य  पुनर्गठन  झ्रायोग  ने  अल्पसंख्यकों  की  भाषा  के  बारे  में  प्रभावशाली  सिफारिशें  की  हैं  ।  संविधान

 संशोधन )  विधेयक  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  अल्पसंख्यकों की  मातृभाषा  में  शिक्षा  दियें  जाने

 के
 लिये

 राष्ट्रपति  निदेश  दे  सकता  है
 ।

 किन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  संयुक्त  उक्त  उपबन्ध  के

 न्य  उपायों  को  विधेयक  में  उपबन्धित  किये  जाने  के  प्रइन  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  स्वामी
 चदर

 रामानन्द  तीर्थ  ने  कुछ  उपायों  के  बारे  में  सुझाव  दिये  राज्य  विधानसभाश्रों  से  प्राप्त  संशोधनों
 मं

 भी
 कुछ  उपायों  के  बारे  में  सुझाव  दिये  गये  हैं

 ।
 मैँ  ore  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  इन

 प्रस्तावों
 पर

 विचार  करेगी  कौर  अल्पसंख्यकों की  भाषा  की  रक्षा  के  लियें  उपबन्ध  करेगी  ।

 श्रीमती  सुभद्रा  जोशी
 सभानेत्री  पहले भी  यहां  पर  कई  दिन  तक

 एस०  कार  सी०  रिपोर्ट  (  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  प्रतिवेदन  )  पर  बातचीत  हुई  राज  भी  इस  बिल

 f srraer \ ( fatter )  पर  बातचीत  हो  रही  है
 ।

 मैं
 यह

 कहना  चाहती  हूँ  कि  इस  बिल  के  कुछ  प्राविजन्स

 )
 ऐसे

 हैं  जो  कि  बहुत
 रिएक्शन री

 हैं
 ae

 बहुत कुछ  देश
 को

 शौर  हुकूमत

 को  पीछे  ले  जाने  वाले  हैं  ।

 मैं  उन  टेरिटरीज  )  के  वारे  में
 अज

 करना  चाहती  हूं  जो  कि  इस  बिल  में  बनाई  जा  रही  हैं

 कौर
 सेन्टर

 के  के  अन्तर्गत  में  रहेंगी ।  मुनासिब  g™ ay  बह  होता  कि  जो  टेरिटरीज  पिछली

 दफा  बनाई  गई  थीं  जिन  को  बाट  सी  स्टेट्स  J
 में  के  कहते  उन  को  कुछ  थोड़ी-सी

 ऊपर  उठने  की  दी  मुनासिब  यह  होता  कि  यह  सोचा  जाता  कि  किस  तरह

 से  उन  की  पावस  को
 बढ़ाया  जा  सकता  है  कि  वह  मनासिब  तौर पर  काम कर  और  उनको  बढ़ाया

 जाता  |
 परन्तु  मुझे  ताज्जुब  दुरा

 र  एक  शाक  सा  लगा  इस  बात  से  कि  हम  न  fers  यह  कि

 वापस  चलें  हैं  बल्कि  हम  एक  धक्का  लगा  रहे  हैं  उन  एरियाज  को  जैसे  कि  ऐडवाइजर्स  के  जमाने में  हुसना
 करता था

 a

 मूल  अंग्रेजी
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 मुझे  याद  है  दिल्ली में  एक  ऐडवाइजरी  कौंसिल  (  परामशंदात्री  gar  करती  थी  जिसके

 सदस्य  हमारी  पालियामेंट के  मेम्बर  के  सदस्य  )  श्री  कृष्ण  नायर  at  करते  थे  ।  एक  दिन  उनको

 मार-पीट  कर  हवालात  में  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  वह  एडवाइजरी  कमेटी  क्या  कर  सकती  थी  शहरों

 कया  नहीं  कर  सकती  इस  बात  में  मैं  इस  मौके  पर  नहीं  जाना  चाहती  ।  मुझ  को  तो  यह  अर्ज

 करना  है
 कि

 बहुत  से  सभासदों  की  बात-चीत से  कौर  यहां  पर  सभा  में  बहस  के  समय  मैं  ने  इस  चीज
 को

 महसूस  किया  कि  बहुत  कम  लोगों  का  ध्यान  उस  पोर है  ।  सब  लोग  पनी  अपनी  स्टेट्स की  मुसीबतों

 कौर  कंट्रोवर्सीज  )  ध्यान  दिला  रहे  We सी  स्टेट्स  की  तरफ  उनका  ध्यान  नहीं

 है
 ।

 कौर  जरगर  कुछ  ध्यान है  भी  मजाक  में  वह  कहते  हैं
 कि  दिल्ली

 स्टेट  नहीं  रही तो  बड़ा

 हुआ  मानो  यह  एक  बड़ी  हंसी  की  बात है  ।  मालूम  ऐसा  होता  है  कि  जब  हम  दिल्ली  की
 बात  करते हैं

 या  कौर  जगहों  की  बात  करते  तो  हमारे  इस  सभा  के  सभासद  यह  समझते  हैं  कि  शायद  हम  दिल्ली  के

 मिनिस्टर्स
 श्प्रौर  सेन्टर  के  मिनिस्टर्स  का  मुकाबला  करते  या  यह  समझते  कि

 शायद

 एसेम्बली  के
 मेजबां  यहां  के  सभासदों से  मुकाबला  करने

 का
 प्रयत्न  करते हैं

 मैँ  कहना  चाहती हूं  कि  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  दिल्ली  की  जनता  राज  सारे  हिन्दुस्तान  में  कोई

 भी
 राज्य  ऐसा  नहीं  होगा  जहां  की  जनता  इस  बात  को  अपनी  खुशनसीबी न  समझे  कि  हमारे  प्राइम

 मिनिस्टर  मंत्री  )  उस  स्टेंट  के  मसलों को  हल  नाराज  कोई  ऐसा  होगा जो  यह  मानने

 को  तैयार  न
 हो

 कि  हमारे होम  मिनिस्टर  )  साहब  अगर  अपना  काम  काज  छोड़  कर  उसकी

 स्टेट का  इन्तिज़ाम  करने  लगें  तो  वे  बहुत  अच्छा  इन्तिज़ाम कर  सकेंगे
 |  तो  दिल्ली  या

 कोई  छोटी  स्टेट

 अपने  यहां  के  मिनिस्टरों  का  तौर  शापने  यहां  के  सभासदों  का  यहां  के  मिनिस्टरों  से  ate  सभासदों

 से  मुकाबला  नहीं  कर  सकती  |  लेकिन  साथ  ही  यह  बात  भी  सोचने  की  है  कि  यह  बात  भी  जरूरी  नहीं  है

 कि  जो  मेम्बर  यहां  पालियामेंट में  आते हैं  वे  राज्यों  के  बैस्ट  )  आदमी  राते  हमने

 यह  भी  देखा  है  कि  यहां  ऐसे  भी  ara हें  जिनसे  कि  राज्यों  के  लोग  पसीना  पीछा  छुड़ाना  चाहते

 हैं  या  कोई  सताने  वाला  होता  है  तो  उसको  यहां  भेज  दिया  जाता  है  यह  सोच  कर  कि  यहां  दोनों  सदनों

 के
 सदस्यों  की  संख्या  ७५०  है  भ्र  इसमें  जाकर  वह  खो  जायेगा  |  तो  मुकाबला  करने का  तो  कोई

 सवाल  नहीं  है  ।  लेकिन मैं  दिल्ली  की  जनता  का  उत्तर  प्रदेश  या  किसी  कौर  राज्य  की  जनता  से

 बला  करना  चाहती  कहना  चाहती हूं
 कि

 दिल्ली  की  जनता  की
 भी

 वैसी  ही  शिकायतें  मसले

 हैं  जैसे
 कि

 दूसरे  राज्यों के  भ्र  राज्यों  की  जनता की  तरह  से
 दिल्ली  की

 जनता
 को

 भी  रोना

 हंसना  भ्राता  है  ।  यही  हाल  और  सी  स्टेटस  में  भी  है

 मैं  देखती  हुं  कि  जिन  स्टेट्स  में  म्युनिसिपल  कमेटीज  कारपोरेशन  )  हैं  ake  अ्रसेम्बलीज

 भी
 जहां  पर

 कि
 वह  दिन  रात  तरह-तरह  के  सवाल  करते  लेकिन  फिर  भी  उन  स्टेट्स  के

 मेम्बर

 पालियामेंट भी  यहां  उन  मामलों  के  बारे  में  बराबर  प्रश्न  करते  सौर  उनको  फिर  भी  सन्तोष  नहीं

 होता  ।
 यद्यपि  हमारे  स्पीकर  कहत ेहैं  कि  यह  सवाल  इरेलेवेंट  ये  सवाल

 स्टेट्स  से  सम्बन्ध  रखते  फिर  यहां के  सभासद  अपनी-अपनी  स्टेट्स  के  बारे  में  यहां  सवाल  करते

 इससे
 भी

 उनको  सन्तोष  नहीं  होता  कौर  जब  यहां  पर  बजट  की  या  किसी  कौर

 चीज की  बहस  होती  है  तो  उसमें
 भी

 उन  सवालों  का  जिक्र  करते  हैं  ।  मैं  at  करना  चाहती  हं
 कि

 पार्ट

 सी  स्टेट्स  श्र  दूसरी  स्टेट्स  में
 क्या

 |  कुछ  साल  पहले  हमने  पार्ट  सी  स्टेट्स को  अ्रसेम्बलीज

 दीं  लेकिन  उनको  बहुत  कम  पेवसी
 दीं

 जरूरत  इस  बात  की  थी  कि  हम  उन  पेवसी  को  बढ़ाते शौर  जो

 उनमें  कमजोरी
 थी

 उसको  दूर  करते
 ।

 मैं  यह  नहीं  कहती
 कि

 यहां  के  सभासद  हमारे  मामलों  को  हल  नहीं

 कर
 सकते  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है

 कि
 यहां  के  सभासदों  को  इतना  अवकाश  नहीं  कि  वे  हमारी  छोटी-छोटी

 बातों
 पर

 ध्यान  दे  सकें
 ।  यहां पर

 न  सिफ॑  सारे  हिन्दुस्तान  के  मसले  तै  होत ेहैं  बल्कि  इंटरनैशनल
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 मसले  भी  हल  किये  जाते  हैं
 |

 इसलिये  यह  सम्भव  नहीं  है
 कि

 यहां  के  सदस्य  या  मंत्री  इस

 बात  पर  ध्यान  दे  सकें  कि  दिल्ली  की  किसी  गली  या  करें  में  किसी  को  कया  शिकायत  है
 ।

 तो  मेरे  कहने

 का  मतलब  fers  यही  है  कि  श्राप  यहां  की  छोटी-छोटी  चीजों  पर  ध्यान  नहीं  दें  सकते
 ।

 मै  फिर  कहना  चाहती  हूं  कि  दिल्ली  के  मिनिस्टरों  का  यहां  के  मिनिटरों  से  मुकाबले  का  कोई

 सवाल  नहीं  है  ।  लेकिन  यहां  के  मिनिस्टरों  के  पास  कहां  है  ।  यह  कहा  जाये  कि  यहां  के

 मिनिस्टर  हमारी  शिकायतों को  देखेंगे  तो  जरूर  हम  इसका  स्वागत  करेंगे  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  सकता

 और  मुझे  डर  है  कि  हमारा  भी  वही  हाल  हो  जायेगा  जो  दूसरे  सेंट्रल  एडमिनिस्ट्डे  एरियाज

 प्रशासित  का  जहां  का  काम  नफस २  की  मेहरबानी  पर  चलता  है  |

 दिल्ली  की  भी  कुछ  जैसे  इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट  की  या  हैल्थ
 की  यहां  हमारे  सामने

 art  हैं
 ।

 प्रभी  जोंडिस  के  बारे  में  यहां  जिक्र  राया  था
 ।

 इन  चीजों में  यहां  के
 सभासद

 दिलचस्पी लेते  हैं  ।  इसी  तरह से  श्राप  देखें  तो  झ्रापको  शर  महकमों  की  शिकायतें
 भी

 दिखायी  दे

 सकती हैं  लेकिन  मैं  कहती  हूं  कि  यहां  किसी  को  इतना  ware  ही  नहीं  है  ।  ड्राप  दिल्ली  पुलिस  के

 रिकार्ड
 को

 देखें  ।  यहां  यह  हाल  कि  जो  पिटता  है  ake  जो  शिकायत  करता  है  वह  जेल  में  जाता  है
 |

 पर
 की  तवज्जह इस  तरफ  नहीं  जाती ।  श्रभी  भ्रापने  उस  दिन  देखा  कि  जब  यहां

 पर  मारपीट  हुई  भ्रौर  हमारे  यहां  के  सभासद  एक  ने  यहां  हराकर  कहा  कि  श्रादसी  मारे

 लेकिन  कोई  आदमी  नहीं  मारा  गया  था  gad  स्पष्ट  है  कि  उन  सभासद  को

 इतनी  दिलचस्पी नहीं
 थी

 वहां  जाकर  इस  बात  की  तहकीकात करते  कौर  मालूम

 करते
 कि  वास्तविकता  क्या  है  ।  उन  सभासद  की  यहां  पर  इस  गलत  खबर  के  लिये  हंसी  की  गयी  |

 मे  कहती हं  कि  यह  हंसी  करने
 की  बात  नहीं

 थी  मैं  पूछती हूं  कि  यहां  कितने  सभासद  हैं  जिन्होंने

 कि
 बाद  में  जाकर  इस  चीज  की  जांच  की  हो  यह  क्या  चीज  थी  कौर  जो  कि  झ्रादमी  नहीं  मारे

 पर  आखिर  शिकायत  क्या
 थी  ।  किसी नें  उस  मसले  को

 स्टडी  )  करने  की  कोशिश  नहीं  की  ।

 तो  में  सिफ  यह  अर्ज  करना  चाहती  हूं
 कि

 यहां  मुकाबले  का  कोई  सवाल  नहींਂ  बात  यह  है
 कि

 यहां

 के
 सभासदों

 श्रौर  मिनिस्टरों  को  दिल्ली  की  शिकायतों में  जाने  का  श्रवकादश  ही  नहीं  है  ।  इसीलिये
 a  चाहती  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  सात-सात  सेंट्रल  एडमिनिस्टड  एरियाज  न  हों  जहां  कि  शझ्राफिसर्स  की

 हकूमत  हो  जैसी
 कि  पुराने  जमाने  में  हुआ  करती थी  ।

 दूसरी बात  मुझे  यह  oe  करनी  है  कि  दिल्ली  के  बारे  में  यह  डिमांड  कोई  नई  नहीं  है  ।

 सन्  RELs
 से  इंडियन  dare  कांग्रेस  राष्ट्रीय  की  यह  डिमांड चली  करा  रही  है

 कि  दिल्ली
 में  इस

 किस्म  हुकूमत होनी  चाहिये  कि  जिसमें  दिल्ली  की  जनता  को अधिकार हो

 उसके  बाद
 राउंड  टेबिल

 कानफरेंस मेज  में
 भी

 किसी  इस  चीज  की  मांग
 की

 अधिकार  दिये  ।

 गयी
 ।  सन्

 FEY
 में  पट्टाभि  कमेटी  ने

 भी
 इसकी  सिफारिश  की  ।  उसके  बाद  हमने  दिल्ली  को  कुछ

 दूसरी  चीज  मुझे  यह  करनी  है  कि
 एक  यह  rare  उठी  कि  दिल्ली  बढ़नी  चाहिये  ।

 एक
 महा  दिल्ली  होनी  चाहिये

 ।
 लेकिन  वह  नाम

 तो
 ऐसा  था  जिससे  लोग  चौंक  जाते  हैं  ।  पर  मैं  चाहती  हूं

 सिलेक्ट  कमेटी  इस
 बात

 पर  गौर  करे  कि  जिस  दिल्ली  का  प्राचीन  बनाया

 गया  था  उस
 दिल्ली

 की  आबादी  २  लाख  ३२  हजार  के  करीब  थी  |

 are  दिल्ली  की
 आबादी  २०

 लाख  के  करीब  मुझ  को  तो  ताज्जुब  gar  कौर  कुछ  हंसी
 भी  ars  कि  एस०  कार  सी ०  की रिपोर्ट  में  देश की  किस्मत

 का  फैसला  करने  वालों  ने  जब  यह  कहा

 कि
 झ्र गर  दिल्ली

 के  साथ  नजदीक के  कुछ  गांव  रखने  जरूरी  समझे  जायें  तो  वह  रखे  जायें  प्रौढ़  बगैर
 जरूरत के  वापिस  कर  दिये  जायें  ।  जब  दिल्ली  बनी  थी  उस  यहां  की  आबादी  केवल  २  लाख
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 थी  जब  कि  यह  बढ़कर  २०  लाख  हो  गई  है  भ्र ौर इस  हालत में  भी  उनका  ख्याल  है  कि  जो

 पास  के  गांव  जरूरी  न  वह  दिल्ली  से  बाहर कर  दिये  जायें ।  मुझे  तो  उन  महानुभावों  के  ऐसा  कहने

 पर
 ताज्जुब  मालूम  होता  है  कौर  मैं  समझती  हुं  कि  उन्होंने  इस  समस्या पर  काफी गौर  नहीं  किया  wie

 बड़ी  लापरवाही  से  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ।  उन्होंने  यहां  के  मसलों  को  समझने  की  कोशिश  नहीं  की  है  कौर

 wt वह  ठीक  से  समझे  होते  तो  वे  यह  कहते  कि  जितने  जरूरी  उतने  श्र  ले  लिये  जायें  कौर  दिल्ली

 में  ऐड  कर  दिये  जायें  ।  यह  सवाल  नहीं  उठाते  कि  जितने  जरूरी  न  उतने  वापिस  कर  दिये

 जायें

 हमारे  सामने  दिल्ली  को  बड़ा  बनाने  का  सवाल  नहीं  है  ।  प्राज  मालम  होता  है
 कि

 दिल्ली

 छोटी हो  गई  है
 ।

 दिल्ली  हम  बड़ी  बनाने  नहीं  जा  रहे  हैं  बल्कि  हकीकत  यह  है  कि  दिल्ली  २०  लाख

 सीटों  को  बसाने  के  लिये  छोटी  पड़  गयी  है  राज  की  जरूरत  के  लिहाज  से  उसको  एक्सपेंस

 करने  के  लिये  ate  उसकी  तरक्की  कौर  डेवलपमेंट  करने के  लिये  जितना  ऐरिया  उसमें
 प्रौढ़

 मिलाना  जरूरी  मालूम  उसके  मिलाने  के  लिये  हमको  गौर  करना  चाहिये  ।

 दिल्ली  के  मौजूदा  प्रजातंत्री  ढांचे
 को

 कायम  रखने  के  विरुद्ध  यह  कहा  गया  हैँ  कि  दिल्ली  एक

 छोटी-सी स्टेट  है  भ्र  वहां  का
 डेमोक्रेटिक

 सेट  श्री  बहुत  महंगा पड़ता  है

 यह  भी  कहा  गया  कि  उन  चार  स्टेट्स  को  जिनको  कि  सेंटर  को  ज्यादा  से  ज्यादा रुपया  की  मदद

 देनी  पड़ती  श्नौः  वह  मदद  १०  रुपये  पर  कैपिटा  व्यक्ति )  पड़ती  प्रौढ़  देहली  उनमें  से  एक  स्टेट

 है  जिसको  कि  यह  मदद  सेंटर  से  मिलती है  ।  मैं  फीगर्स  के  मामलें  में  अपने  को  बहुत

 )  तो  नहीं  मानती हूं  लेकिन  डरते-डरते  थोड़ा  कोट  करना  चाहती  हूं
 प्लोर

 बतलाना

 चाहती हुं  कि  १०  रुपये  पर  कैपिटा की  मदद  दिल्ली  स्टेट के  बारे  में  ठीक  नहीं  है  ।  मैं  आपको  बतलाना

 चाहती हूं  कि  सन्  PEYR-NZ A में  दिल्ली  को  ५  २५  हजार  रुपये  की  ग्रांट  दी
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 हजार  की  मदद  की  गई  प्रौढ़  यह  जो  मदद  यह  ५  कराने पर  कैपिटा  पर  ईयर

 से  भी  कम  मालूम  पड़ती है  ।
 मैं  समझती हूं  किस  तरह  भ्र  बी  क्लास की

 को  इनकमटैक्स  भ्र ौर  एक्साइज  ड्यूटी  मिलती है
 ware  दिल्ली  को

 उसी  तरीके  से  मिल  जाया  करे  तो  दिल्ली  की  इनकम  इतनी  होती  है  कि  वह  weal  तरह से  झपना

 इंतजाम  सकती  है  ।  दिल्ली  के  खारी  बावली  के  बाजार  में  इतना  बिजनेस  होता है  कि

 बहुत  बड़ी-बड़ी  स्टेट्स  से  वह  मुकाबला  कर  सकती  है  प्रौढ़  नगर  दिल्ली  को  कहीं  वह  हिस्सा  दिया  जाय

 जिस  तरीके  का  कि  इनकम  टैक्स  भर  एक्साइज  ड्यूटी  दूसरी  0०  शौर  स्टेट्स  को  दी  जाती  हैं

 तो
 वह  मजे  से  खुद  काम  चला  सकती  है  |

 एक  बात  यह  भी  कही  गई  छोटी-सी  स्टेट  है  जहां  इतने  बड़े-बड़े  लोग  दिल्ली  में  रहते

 कभी  किसी  की  तस्वीर  नहीं  जाती  फोटो  नहीं  जाता  ह  फिर  दिल्लो  के  मिनिस्टर  किस  गिनती  में

 1...  तो  उसके  बारे  में  मुझे  कुछ  खास  नहीं  कहना है  वैसे  मै  यह  बतला दूं  कि  करीब-करीब  रोज

 दिल्ली के  मिनिस्टर  का  नाम  ara  है  प्रौढ़  उनके  कार्यों  का  जिक्र  रहता है

 यह  कहा  जाता  है  कि  इतनी  जरा  सी  दिल्ली  के  लिये  इतनी  बड़ी  असेम्बली हो  शर  जहां कि

 मिनिस्टर  लोग १,  १  हजार  रुपये  की  तनख्वाह  ठीक  नहीं  है  ate  दिल्ली  के  लोगों को  डेमोक्रेसी

 aga  महंगी पड़ती
 पैदा

 से  श्री  करना  चाहती  हूं
 कि

 मुझ  पालियामेंट  का  मुकाबला  असेम्बली

 से  नहीं  करना  है  लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगी कि  देश
 के  लिये  हमने  पालियामेंटरी  डेमोक्रेसी

 दीय
 प्रजातंत्र  )  को  माना  हैऔर  यहां  सेंटर  में  हमने  दो  हाउस  बनाये  हैं झर  मेम्बरों के  लिये

 काफी  हमने  भत्ता
 भी  निश्चित

 किया  ate  एक  दफा  हाउस  के  मिलने पर  यहां  पर  काफी  पैसा  खर्च

 होता  है  कौर  उसके  अलावा  सेलेक्ट  कमेटीज  की  मीटिंग्स  होती  रहती  हैं  फिर  मेम्बर्स  उसमें  भाग  लेते
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 हैं  शौर  एक  दिन  की  मीटिंग  एटेंड  करने  के  तीन-चार रोज  का  भत्ता  लेते  हैं
 ।  जाहिर बात  है  कि

 sotsayr  को  भ्र पने देश  के डेमोक्रेसी  काफी  महंगी  पड़ती  है  लेकिन  हमने  जानबूझ  कर  पार्लियामेंटरी

 वास्ते  चुना  है  कौर  मैं  समझती  हूं
 कि

 मुझ  को  प्रौर  हममें  से  ज्यादातर
 लोगों

 को
 ज्यादातर  सेंट्रल

 हाल  में  काफी  पी  कर  गुजारना  होता  है

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 काफी  मुफ्त  नहीं  मिलती  है
 ।

 श्रीमती  सुभद्रा
 जोशी

 :  मुझे
 a

 करना  है  कि  re  हम  कोशिश
 भी

 करें  कि  जितने  टोपी

 )  में  हमारी  दिलचस्पी  उनके  बारे  में  प्यार  हम  अपने  विचारों
 को

 रखना  चाहें  तो  हम  नहीं

 we  सकते  इतना  ही  नहीं  मिल  सकता  है  ।  पांच  साल  में  जरगर  हर  एक  मेम्बर  कोशिश  कर

 कि मैं  इतने  सब्जेक्ट्स  पर  बोलूं  atc  भअ्रपनें विचार  रखूं
 तो  नहीं  रख  सकता  यह

 चीज  बिल्कुल  साफ  है  कि  डेमोक्रेसी  काफी  महंगी  होती  है  लेकिन  हम  डिक्टेटरशिप
 )

 के  तरीके

 को  गलत  समझते  यह  जो  श्राप  दिल्ली  को  एडमिनिस्टडं करने  की  बात  करते  हैं  तो  वह  तो

 ब्यूरोक्रेसी  )  के
 जरिये

 रूल  करना  हुमा  और  मैं  अदब  से  अरज  करूंगी
 कि

 अगर  हमने

 ऐसा  महसूस  किया  हो  कि  डेमोक्रेसी  हमारे  यहां  फेल  हो  गयी है  तो  दिल्ली  में  ही

 क्यों  राज  at  स्टेट्स  में  भी  इसको  लागू  कर  सकते  हैं  भर  उन  पर  भी  इस  डेमोक्रेसी  के खचें  के  भार

 को  क्यों  डालते हैं  ?  उत्तर  प्रदेश  पाट  पर  टैक्स  लिया  गया  कौर हम  देख  रहे  हैं  कई  जगहों

 पर  कांग्रेस  निरंतर  हारती  जा  रही  है  कौर  वापस  में  लड़ाई-झगड़े  भी  होते  दिल्ली  में  भी  होते  थे  तौर

 राज  बाहर  भी  होते  लेकिन  इसका  मतलब  यह  vel  कि  वहां  डेमोक्रेसी  के  सिस्टम  को

 खत्म  कर  दिया  जाय  ।  मैं  समझती  हुं  कि  इस  बिल  में  कोई  प्रेपोशन  नही ंहै  क्योंकि  इसके

 मुताबिक  छोटी  टेरिटेरी  नहीं  रह  सकती  है  लेकिन  यू०  पी०  जितनी  बड़ी  टेरिटेरी  रह  सकती  है  ।  इसके

 अलावा  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  तरह  के  मामलों  में  आगे  बढ़ने  से  पहले  जनता  की  राय  लेनी  चाहिये

 अरब
 जनता

 को  अपनी  स्वतन्त्र  राय  को  प्रकट  करने  का  अवसर  देना  चाहिये  कौर  मैं  समझती  हूं  कि

 इस  तरह  का
 डेमोक्रेटिक  राइट  अ्रधिकार )

 जो  दूसरी  स्टेट्स  को  दिया  गया  है  वह  दिल्ली

 की
 जनता  को

 भी
 प्राप्त  होना  चाहिये  था  |  हमारी  केन्द्रीय

 सरकार
 का  यह  ख्याल  है  कि  डेमोक्रेसी

 यहां फेल  हो  रही  है  तो  मैं  कहूंगी कि  उसको  बाकी  हिन्दुस्तान के  दूसरे  हिस्सों  से  भी  हटा  देना  चाहिये
 ग्र  मैं

 समझती  हूं
 कि

 यहां  केन्द्र  में  ऐसे
 बड़े-बड़े  ज़ोर

 हैं
 जो  कि  बहुत  योग्य

 हैं  कौर  उन  पर  ही  सारे
 देश  भर  पर  हुकूमत  करने  का  भार  सौंप  दिया  जाय  ।

 श्री  नंद  लाल  फार्मा  :

 नमोश्स्तु  सलक्ष्मणाम |

 sof  जनकात्मजायै |

 नौदस्यु  रुद्दन्द्रेयमानिसेभ्यो

 नमोझस्तु  ।।

 सभा नेत्री  इस  राज्य  पुन:संघठन  विधेयक  में  एक  नया  et  प्रतिपादक  शब्द  राज्य  पुनरविघठन

 विधेयक  भी  देखने  में  at  रहा  है  ।

 wat मुझ  से  पहले  एक  माननीय  सदस्या  दिल्ली  के  लिये  जो  उनके  मन  में  भाव  श्रे  उनको  रखते

 हुए वे
 रो  पड़ीं  कौर  मैं  समझता हूं

 कि  दिल्ली के  बारे  जो  केन्द्रीय  सरकार  कदम  उठाने  जा  रही

 है  उससे  उनके  दिल  बहुत  सदमा  पहुंचा  है
 ।.

 मैं  यह  समझता हूं  कि  जिन  प्रदेशों  से  बकता  अभी

 बोलें  नहीं  चाहे वह  विन्ध्य  प्रदेश  के  मध्य  भारत  के  चाहे  वे  बम्बई  के  क्षेत्र  के  उनके  दिलों

 में  वेदना छिपी  पड़ी  है  क्योंकि  उनका  घर  बिगड़ रहा  अलबत्ता  जिनका  कि  घर  बन  रहा  है  उनको
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 नंद  लाल  शर्मा |

 प्रसन्नता  है  |  जिनका
 कि

 घर  बिगड़  रहा  उनको  घर  के  टूटने  का  दरद
 न

 ऐसा  हम  नहीं

 कह  सकते  |  तो  सभानेत्री  सारा  हिन्दुस्तान  मेरा  है  कौर  वसुधैव  ह  सारी  पृथ्वी

 हमारी  भ्रन्ततोगत्वा  सारा  ब्रह्मांड  हमारा  है  भ्र  अनगनित  कोटि  ब्रह्मांड  मेरे  लेकिन  यह  कह
 कर

 झपने  तत्व  को  खो  देना  यह  भी  मूखंता  का  लक्षण  इसलिये  अपने  घर  को  भी  पहुचा  बना

 केवल  कास्मोपोलिटियन  )  बनने  के  में  रानी  लिरिक्स  को  खो

 यह  हमारे  भारतीय  नेताओं  में  एक  बीमारी  श्री  गई  है  कौर  उसका  फल  यह  भोग  रहे  हैं  जैसा कि  हमारे

 गृह-मंत्री  महोदय ने  राज  संकेत  दिया कि  शत्रु  बाहर से  जिहाद  की  आवाज  लगा  रहा  है श्रौर

 यकता  इस  बात  की  है  कि  हमको  संगठित  हो  कर  राष्ट्र  के  निर्माण  के  लिये  art  बढ़ना  चाहिये  ।  में  उस

 धारणा  का  स्वागत करता  हूं  दौर  भारत  की सुरक्षा  कौर  उसकी  स्वतन्त्रता  की  रक्षा  के  लिये  यदि

 भारत  का  एक-एक  भी  बलिदान  कर  दिया  जाय  तो  मुझे  उसके  लिये  जरा
 भी

 कष्ट  नहीं  होगा

 कौर  हम  लोगों  का  जीवन  राष्ट्र  की  रक्षा के  लिये  काम  नहीं  भरायेगा  तो  फिर  किस  काम

 aa  |

 मुझे  एक  बात  का  खेद  है
 कि

 हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय के  मुख  से  काश्मीर के  उस  भाग  के  लिये

 जिस  के  कि  ऊपर  शत्रु  ने  भ्रनधिकृत रूप  से  कब्जा  किया  gor  है  और  जिस  कार मीर  के  भाग  को  श्र

 एक-एक चप्पा  भूमि  में  से  को  खदेड़  कर  स्वतन्त्र  कराने  के  लिये  प्रतिज्ञाबद्ध  उसके  सम्बन्ध  में

 ara  बिना  पालियामेंट से  परामर्श  किये  उन्होंने  उस  भाग  को  शत्रु  के  हाथ  में  सरंडर

 कर  देंने  की बात  कही  है  कौर  जिसका  कि  फल  उनको यह  भुगतना  पड़  रहा  है  कि  वह  शत्रु  उनका

 ait  विरोध  करता  चला  जा  रहा  चाहिये  तो  यह  था  कि  यदि हम  राज्य  पुनर्गठन करते हूँ तो करते  हैं  तो

 हम  पहले  देश  का  पुनर्गठन  राष्ट्र का  पुनर्गठन  करें  |  राष्ट्र  का  पुनर्गठन करने  के  लिये  उन  सारी

 विघटित  शक्तियों  का  जो  कि  देश
 और राष्ट्र  को  कमजोर  बनाने  वाली  हूँ  पहले  हटावें ।  लेकिन

 राज  हम  उसके  बदले  उनको  बना  कर  अझर  पनपाने  का  प्रयत्न  कर  |

 मै  पंजाब
 की

 कौर  जरा  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैंने  प्रात:काल  भी  नो  शब्द  कहा था  ।

 लेकिन  उस  नो  में  ऐसी  भावना  नहीं  थी  कि
 मुझे  गृह-मंत्री  महोदय

 की  भावनाओं  से  मतभेद है
 ।  बल्कि

 सारे के  सारे  बिल
 के  बारे

 में
 जो  कि  श्राप  ने  सदन  में  रखा  उसके  दृष्टिकोण  में  भेद  है  ।  केवल एक

 नियम  बांधकर  के  किसी  भी  प्रकार  से  हम  साम्प्रदायिक  शक्तियों  को  पनपने  नहीं  राज  कांग्रेस

 दल  ने  कुछ  साम्प्रदायिक  संस्थानों
 के

 साथ  मिल  कर
 के  पंजाब  के  ७५  फी  सदी  नहीं तो  कम  से  कम

 ७२ या  ७३  प्रतिशत  व्यक्तियों पर  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  एक  भावना  लादने  का  प्रयत्न  किया है  ।

 इसको  स्वयं  हमारे  गुह-मंत्री ATs  करते  हें
 और

 मैं
 भी

 अनुभव  करता  हं  कि
 जो  एक  मात्र  दल  महा

 पंजाब  की  मांग  करता  था  उनको  हम  ने  कांफ़िडेंस  में  नहीं  उनसे  किसी  प्रकार  का

 विचार-विमर्श नहीं  किया  उनसे  कोई  बातचीत नहीं  की  गई  ।  मेरा  महा  पंजाब  दल  के  साथ  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  परन्तु मैं  कहूंगा  कि
 मेरा  कहना  उस  जनता  के  लिये  है  जिसने  हिन्दी  भाषा  को  ग्लानि

 भाषा
 बनाया  है  कौर  जिस  जनता  ने  हिन्दी  भाषा  का  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  सम्मान  बढ़ाया  ।  उस  जनता

 के
 जिसने  जीवन

 भर
 में  कभी  गुरुमुखी  लिखो  जबदंस्ती  गुरुमुखी  अक्षरों के  लादने  का

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 watt  इस  विधेयक के  geet  वह  भ्रंश  नहीं  लेकिन  जोन  के  बारे  में

 पंजाब
 के  जो  विभाग  किये  जाने  वाले  हूँ  यदि  उनका  रूप  आपके सामने  या  प्रवर  समिति के  सामने

 उपस्थित  हो  तो  में  निवेदन  करूंगा  कि  are  कौर  वह  इस  झोर  ध्यान  दें  ।  पंजाब  का  बंटवारा  जेवर  झाग

 नहीं  होना  पंजाब
 और  जोन्स  में  नहीं  बांटना  चाहिये  ।  वहां  पंजाबी  भाषा  को  अवद्य

 उन्नत  बनाया  पंजाबी  भाषा  को  पूर्ण  सुरक्षा  हो  इसकी  व्यवस्था  होनी  परन्तु  साथ  में

 उन  लोगों  के  ऊपर  गुरुमुखी  लिपि
 न

 लादी  जाय  जो  स्वयं  उसको  प्रगति  लिपि  नहीं  मानते
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 साथ  ही  साथ  मुझे  हिमाचल प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  दो  शब्द  कहने  हैं
 ।

 उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  की

 कार्रवाई को  देखते  हुए  मुझे  कितने  ही  सदस्यों  द्वारा
 ऐसे  संशोधन  मिले  जिन  में  कहा  गया

 था  कि

 हिमाचल  प्रदेश  को  उत्तर  प्रदेश  में  मिला  देना  चाहिये  ।  टेहरी  प्रौढ़  हिमाचल  प्रदेश

 को  एक  कर  दिया  जाय  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बड़ा  खतरनाक  मूव  है
 ।  हिमाचल प्रदेश  शिमला  से

 लेकर  कुल्लू बैली  सारे  का  सारा  क्षेत्र  पंजाब  का  रंग  है  प्रौर  पंजाब  के  साथ  मिलता  है
 ।  उसकी

 भौगोलिक  स्थिति  भी  उसको  पंजाब  के  साथ  ही  रखती  इसलिये  उसको  कभी  भी  पंजाब  से  विलग

 न  किया  जाय  ait  उसका  पंजाब  में  मिलना  श्रावक  है  ।

 राजस्थान के  सम्बन्ध  में  मझे  इस  विधेयक  का  स्वागत  करना  है  |  मकान  अजमेर के ब के

 का  स्वागत करता  हुं  क्योंकि  भ्रजमेर के  बन्धुआें  ने  भी  इसका  स्वागत  किया
 ।

 श्री  ato  डी०  पांडे  अ्रल्मोड़ा--उत्तर-पूर्व  )  :  कुछ  तो  भ्रमण जाएं  ।

 श्री  नंद  लाल  म  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  यह  स्वीकार  तो  किया  कुछ  मुझे

 झाई  शर  मैं  समझता  हुं  कि  as  मन  में  भी  यह  भावना  कुछ  है  कि  विरोधी  को
 भी  कुछ  अक्ल

 होनी  चाहिये |  राजस्थान  में  मन्द सौर  का  एक  छोटा-सा  इलाका  मिलाया  गया  बाकी का  सारे  का

 सारा  हिस्सा  वहां  से  हटा  दिया  गया  हालांकि  मन्द सौर  क्षेत्र के  निवासी  श्री  त्रिवेदी स्वयं  कहते  रहे  कि

 वह  सारे  का  सारा  राजस्थान से  मिला  ही  दिया  गया  है  ।  मुझे  मध्य  भारत  के  विंस्टन  का  खेद  में

 अपने  सामने  माननीय श्री  काटजू  को  देखता  उनको  अ्रघिक  खेद  होना  चाहिये
 था

 किन्तु  शायद

 उन्होंने  जनता  की  ज़ोर से  कुछ  कहना  कभी  उचित नहीं  समझा  ।  कौर  नगर  उचित  समझा  भी  हो  तो

 हो  सकता  है
 कि

 वह  प्रचबदशासन भ्छ्  के  कारण  यहां  कुछ  न  कह  सकते  हों  ।  में  मध्य  भारत  क्षेत्र  में  घूमा हूं

 दौर  वहां  की  जनता  का  असन्तोष  मैंने  स्वयं  अपने  कानों  से  सना  है  तथा  अपने  नेत्रों  से  देखा है  ।

 इसी
 प्रकार

 में  विन्ध्य  प्रदेश  में  भी  घूमा  वहां  की  जनता  का  भी  मैंने  देखा  प्रौढ़  हमारे  गृह  मंत्री

 महोदय  को
 भी

 उस  का  भ्रमणी  तरह  अनुभव  है  ।  उसका  प्रदर्शन  भी  मैंने  एक  भयंकर  रूप  में  देखा  है  ।

 बम्बई
 के  सम्बन्ध में  बहुत  कुछ  कहा जा  चुका  परन्तु  मेरा  स्पष्ट  कहना  है  कि  सिवा  इस  के  कि

 राष्ट्र
 के

 निवासी
 गरीब  उनके  पास  अधिक  धन  नहीं  वह  अधिक  प्रलोभन  नहीं  दे  सकते  हैं  प्रौढ़

 कोई  कारण  नही ंहै  कि  बम्बई  क्षेत्र  से  उस  को  वंचित  रखा  जाय  ।  इसके  सम्बन्ध  में  तरके  दिये जा  चके

 प्रौर
 इतना  समय  नहीं  है  कि  उनको  कौर  बढ़ा  कर  लेकिन  मेरा  यह  विश्वास है

 कि
 बम्बई  किसी

 न

 किसी  जब  तक  मराठे  वहां  रहते  कौर  थोड़ी  संख्या में  नहीं  रहते  अधिक  से  अधिक
 संख्या

 में  रहते  महाराष्ट्र में  मिल  कर  रहेगा  ।  कोई  बम्बई  को  उस  से  छीन  नहीं  सकता ।  आपको  उसे

 महाराष्ट्र में  मिलाना  ही  पड़ेगा  ।

 एक-दो  शब्द
 मैं  आपकी  जोनल  कौंसिल  अथवा  जोनल  सिस्टम

 प्रणाली  )  के
 सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  कौर  वह  यह  है  कि  जोनल  कौंसिल  को  जो  जगह  दी

 जा  रही
 है  उसमें  मुझे  पालियामेंट  या  केन्द्र  का  कोई  सम्बन्ध  उससे  नहीं  दीखता

 ।
 एक  जगह  पर  केवल

 धारा  २०  के  दूसरे  भाग  में  दिया  gar  है
 :

 उस  कार्यालय का  प्रशासनिक  जिसमें  सचिव  के  अ्रतिरिक्त परिषद  के  कर्मचारी वर्ग  के

 सदस्यों  को  या  उनके  सम्बन्ध  में  देय  वेतन  तथा  भत्ते  सम्मिलित  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  इस  कार्य  क़े  लिये  संसद  द्वारा  उपबन्धित  धन  में  से  किया  जायेगा  मे

 इसक  अतिरिक्त कहीं  भी  नही ंहैं  कि  उसकी  कोई  भी  प्रोसीडिग्स  का
 विवरण

 पालियामेंट के  सामने  प्रयोग  या  या  पालियामेंट का  उससे  क्या  सम्बन्ध  या  पालियामेंट

 का  कोई  सदस्य  उसमें  होगा  या  नहीं
 ।

 जोनल  कौंसल  में  कहीं  पर  भी  fearaay  का  कोई  सम्बन्ध
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 [ a
 नंद

 लाल  शर्मा  |].

 नहीं  है  |  ऐसी  परिस्थिति  में  जबकि  श्रापकी  बनाई  हुई  डिमाकेसी कौर  प्रजातंत्र
 के

 सिद्धांतों  पर  बनी

 हई  विधान  सभायें  और  ऊपर  बनने  वाली  यह  कौंसिल  वह  कौंसिल  जिनमें  डेमॉक्रैसी  का  नाम

 तक  वह  किस  प्रकार  से  एक  दुसरे  के  साथ  मेल  खा  सकेंगी  अर  किस  प्रकार  की  गवर्नमेंट  खड़ी

 करेंगी  |  जैसा  मेरे  मित्र  श्री  देशपांडे  जी  ने  हो  सकता  है  यह  छोटी-छोटी  गव्नेमेंट्स  फिर  खड़ी  कर

 दें  |  इसलिये  मेरा  फिर  निवेदन  है  कि  प्रवर  समिति  झर  हमारे  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दें  ।

 निवेदन  wet  में  मैं  करूंगा  कि  जम्मू  कौर  काश्मीर
 की

 समस्या
 पर

 विशेष  ध्यान

 दिया  जाय  ।  न  केवल  जम्मू  और  काश्मीर  के  सम्बन्ध  में  बल्कि  श्रीराम  कौर  उड़ीसा  के  सम्बन्ध

 में  यह  विधेयक  सर्वथा  मक-सा  ही  है  कौर  उनके  अन्तर्गत  जो  क्षेत्र  हैं  उनके  बटवारे  के  सम्बन्ध  में  भी

 यह  विधेयक  बहुत  में  मूक  ही  है  ।  हो  सकता  है  कि  हमारे  गृह-मंत्री  का  पुनः  उसके  सम्बन्ध में  संशोधन

 लानें का  प्रोग्राम  परन्तु  चाहिये  तो  यह  था  कि  इस  विधेयक  को  जितना  पूर्ण  बनाया  जा  उतना

 बनाया  जाय  ।

 रोक  कठ  दत्त  )  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  प्रारूप  में

 मंत्रिमंडल  द्वारा  संशोधित  रूप  में  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  के  सुझावों  को  क्रियान्वित  करनें  का  कोई

 वध  नहीं  है  ।  उद्देश्यों  शौर  कारणों  के  विवरण में  कहा  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  र  बिहार  के

 प्रस्तावित  विलय  को
 ध्यान

 में  रखते  इस  विधेयक  में  इन  दो  राज्यों  के  बीच  प्रादेशिक  समायोजन

 करने के  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हं  ।  चाहे  विलय  हो  या

 इन  दो  राज्यों  के  क्षेत्रों  का  सीमांकन  करना  श्राव्रइ्यक  है
 ।

 इसलिये  आयोग  के  सुझाव  को  मंत्रिमंडल

 द्वारा  शोध  रूप  में  क्रियान्वित  करना  श्रावक होगा  ।  यदि  ऐसा  न  किया  तो  हमारे  लिये  बंगाल

 और  बिहार  के  विलय  का  समर्थन  तौर  लोगों  को  यह  विश्वास  दिलाना  कि  यह  विलय  उपयोगी

 कठिन  होगा  |

 \
 विलय का  प्रस्ताव  दोनों  राज्यों  के  लिये  लाभप्रद  किन्तु जब  लोगों  नें  देखा  कि  विधेयक में

 बिहार से  पश्चिम  बंगाल  को  भूमि  हस्तांतरित  करने का  उपबन्ध  नहीं  जिसके  लिये  अयोग  ate

 मंत्रिमंडल  ने  सिफारिश  को  तो  उन्हें  बहुत  निराशा  हुई  atk  उन्होंने  विलय  के  प्रस्ताव  पर  भी

 विचार  करने  से  इन्कार  कर  दिया  मैं  गृह-कार्य  मंत्री  से  ata  करता  हूं  कि  वह  आयोग

 के  सुझाव  मंत्रिमंडल  द्वारा  संबोधित  रूप  में  क्रियान्वित  करके  शान्ति  का  वातावरण  पैदा  ताकि

 हम  लोगों  को  विश्वास  दिला  कि  विलय  को  स्वीकार  करना  दोनों  राज्यों  के  लिये  लाभप्रद  होगा  |

 शनी  पोकर  साहेब  )  :  सब  से  पहले  में  गह-करायें  मंत्री  का  ध्यान  अपने  जिले  अर्थात

 मलाबार  को  कौर  दिलाना  चाहता
 ।

 विंमान  विधेयक  के  मलाबार १  अक्तूबर  से  मद्रास

 से  पाक  होकर  त्रैवनकोर-कोचीन  के  साथ  नये  केरल  राज्य  का  भाग  बनेगा  |  विधेयक  में  ae  उपबन्ध  है

 कि  वर्तमान  मद्रास  विधान  मंडल  में  मलाबार  जिलें  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  में  सम्मिलित  केरल  राज्य  विधान  मंडल  के  सदस्य  बन  जायेंगे  ।

 किन्तु  प्रारूप  विधेयक  के  परिचालित  किये  जाने  के  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  का  प्रयास
 राष्ट्रपति

 संभाल  लिया  है  प्रौढ़  विधान  सभा  विघटित कर  दी  गई  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 १  भ्रक्तूजर  से  मलाबार  का  प्रशासनिक  ढांचा  क्या  होगा ?

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  यह  बात  स्पष्ट  करे
 कि

 मलाबार  की  स्थिति  क्या  होगी
 ?

 यदि  यह  विचार

 है  कि  मलाबार  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  साथ  राष्ट्रपति  के  शासन
 के

 अधीन  झरा
 तो

 मैं  इसे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उचित  नहीं  समझता  |  दूसरा  विकल्प  यह  है  कि  मलाबार  वर्तमान
 मद्रास  राज्य  में  रहे  शर  इसे  केरल

 में  सम्मिलित  करने  की  तिथि  wiz  आगे  बढ़ा  दी  जाये  ।  ऐसी  अवस्था  में  मद्रास  इसके

 प्रति  fata  अन्यायपूर्ण  व्यवहार  करेगी  पौर  मद्रास  सरकार  को  इस  प्रविधि  के  लिये  इसके

 प्रति उचित  व्यवहार  करने  के  लिये  कहना  पड़ेगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  के  बारे  में  सरकार

 की  नीति क्या  है  ?

 मुझे  विधेयक  के  एक-दो  कौर  पहलुओं
 की

 भ्रांत  निर्देश  करना  है
 ।

 गुडालूर  के  बारे  में  आयोग  ने

 कुछ  नहीं  कहा  है  ।  इस  क्षेत्र  की  बहु-संख्या  ने  यह
 श्रम्यावेदन  किया

 था
 कि  इसे  ब्, ् क्ररल म॑

 में
 सम्मिलित

 किया  जायें  किन्तु  आयोग ने  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  में  गुडालूर

 को  केरल  राज्य  में  सम्मिलित  किया  जाये  ।  यदि  त्रावणकोर-कोचीन के  दक्षिणी  जिलों में  जनमत

 गणना की  तो  मालूम  होगा  कि  वहां  के  लोग  केरल  में  रहने  के  लिये  उत्सुक  हैं
 ।

 मेरी  दूसरी  बात  मिनिकाय  भ्र  श्रमी नदीन  द्वीपों  के  बारे में  है  ।  यहां  के  लोगों को

 चिकित्सा  शादी  की  कोई  सुविधायें  प्राप्त  नहीं  हैं  ।  संविधान  के  अनुसार  उन्हें  चुने  हुए

 प्रतिनिधियों  द्वारा  प्रतिनिधित्व  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  अरब  उन्हें  इस  अधिकार  से  वंचित  करके  उन्हें

 सीधे  केन्द्र  के  लाया जा  रहा  है  ।  यह  उनके  प्रति  न्याय  नहीं  होगा  |  निस्सन्देह  यदि  उनका

 प्रशासन  केन्द्र  द्वारा  अधिक  अच्छा  तो  मुझे  बहुत  हर्ष  होगा  किन्तु  उन्हें  विंमान  विशेषाधिकारों से

 वंचित  करना  घोर  अन्याय  है  |

 उच्च  न्यायालयों  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  कि  यदि  प्रत्येक  छोटे  राज्य  के  लिये  अलग

 उच्च  न्यायालय  बनाया  तो  उनकी  प्रतिष्ठा  उतनी  नहीं  होगी  जितनी  कि  वर्तमान  उच्च  न्यायालयों

 की  है  |  इस  विधेयक के  केरल  के  उच्च  न्यायालय का  दर्जा  कम  होगा  ।  संस्पर्श  राज्यों  की

 एकता  प्रौढ़  प्रतिष्ठा को  बनाये  रखने  के  लिये  यह  झ्राव्यक है  कि  केरल  तौर  मद्रास  राज्यों का

 संयुक्त  उच्च  न्यायालय  हो  ।.  मेरे  विचार  में  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  को  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 होगी  ।  प्रादेशिक  परिषदों  के  प्रयोग  मैं  स्वागत  करता  हूं  किन्तु  हमें  यह  व्यवस्था  भी  करनी  चाहिये

 कि  उन  राज्यों  में  विधान  मंडलों  क  चुने  हुए  प्रतिनिधि  भी  हों  ।

 बोलने  का  मौका  दिया  ।

 श्री  हेम  राज  :  सभा नेत्री
 मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं

 कि
 झपने  मुझें

 जिस  समय  स्टेट्स  रिश्नारगेनाइजेशन  कमीशन  पुनर्गठन  की  रिपोर्ट  देश  में

 रानी  इसमें  शक  नहीं  कि
 उस

 समय
 देश

 का  वायुमंडल  बहुत  उत्तेजित  हु  और  देश  में  बहुत  जोश

 पैदा  दस्
 प्रौढ़

 उसकी  वजह  से  कुछ  ऐसे  वाकयात भी  हो  गये  जिनकी  वजह  से  हमारे  देश को  दार्मसार

 होना  पड़ा
 प्रौर

 बाहर
 के

 देशों  में  भी  हमें  बदनामी  का  टीका  लगने  का  खतरा  पैदा  हो  गया  ।  लेकिन

 हमारे देश  के  नेताओं  ने
 पुरअमन  तरीके  से  सारी  उलझनों  को  सुलझाया  जिसका  नतीजा  यह  है  कि

 राज  वह  जोश
 व

 खरोश  नहीं  रहा
 प्रौर

 देश  के दुश्मन  जो  यह  चाह  रहे  थे  कि  देश  में एक  जबरदस्त

 जंगी  शुरू  हो  जायेंगी  उनको  मायूसी  उठानी  पड़ो  ।

 इसमें  कोई  शक  नहीं  है
 कि

 हमारे  गृह  मंत्री  पंडित  गोविन्द  वल्लभ  पन्त  ने  बहुत  ही
 योग्यता

 से
 झ्र पने  गतंव्य

 का  पालन  किया  है
 ate

 देश  के  लोगों में  यह  विश्वास  जम  गया है  कि

 उनके
 रहते  देशवासियों  इस  देश  का  कोई  अहित  नहीं  लोगों  को  उनमें  इतना  भरोसा

 है  कि  वे  समझते  हैं  कि  उनकी  मौजूदगी
 में  देश

 में
 किसी  किस्म  की  खराबी  भी  नहीं  हो  सकती  कौर

 उनकी  योग्यता  का  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है
 कि  पेचीदा से  पेचीदा  मसले  कबहु  बड़ी
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 बड  ZENE

 हेम  राज
 |

 च  be
 खूबसूरती  से  हल  कर  लेते  हैं  ।  काइमीर के के  मुताल्लिक  उन्होंनें  जो  स्टेटमेंट  (  वक्तव्य )  निकाला

 उसका देश  भर  की  जनती  ने  स्वागत  किया  कौर  देशवासियों  के  दिलों  में  एक  जोद की  लहर  उठ  खड़ी

 यह  जो  स्टेट्स  रिश्नारगेनाइजेशन  का  बिल  उन्होंने  हमारे  सामने  पेदा  किया  वह  उनके

 तहव्वुर  कौर  काबिलियत का  नतीजा  है
 ।

 यह  बिल  जो  उन्होंने  पेदा  किया  है  यह  जनता  की

 जो  आवाज  है  उसको  सामने  रख  कर  बनाया  गया  है  भ्र ौर  उसके  साथ  ही  जो  उसूल  स्टेट्स

 नौजवान कमीशन  अपन  सामने
 रखे  उनको  मद्देनजर  रख  कर  एक  बहुत  ही  अच्छा  कौर  माकल

 हल  इस  पेचीदा  मसले  का  उन्होंने  देश  के  सामने  पेश  किया है

 इस  बिल  में  जो  जोनल  कौंसिलों  की  स्थापना  का  सुझाव  है  वह  बहुत ही  माकल है  कौर  स्वागत

 योग्य  चीज  है  ।  विशेषकर  sar  कि  हमारे  माननीय  नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  नें  भी  बतलाया था

 कि  ऐसी  स्टेट्स  जो  कि  सरहद  पर  स्थित  हों  कौर  जो  कि
 goo  मील  से  लम्बी  हों  वहां  पर  इस  तरह  की

 जोनल  कौंसिल  का  होना  बहुत  ही  मुनासिब  जैसे  हिमाचल  दिल्ली तथा  जम्मू

 कौर  प्रदेशों  की  एक  जोनल  कौंसिल  बनाना  निहायत  जरूरी  है  क्योंकि  जो  बार्डर  स्टेट्स

 )  वह  लाजिमी  तौर पर  बहुत  अच्छी  हालत  में  कौर  काफी  मजबूत होनी  चाहियें

 जोनल  कौंसिलों  की  स्थापना  के  साथ  ही  साथ  हम  इस  हाउस  में  एक  इंटर  स्टेट  रिवर  डिस्प्यट्स

 बिल  राज्य  नदी  विवाद  ate  एक  रिवर  ats  बिल  ats  विधेयक  ला  रहे  हैं

 जिसका  कि  ताल्लुक उन  सारी  स्टेट्स  भ्रौर  इंडस
 बेसिन

 से  पड़ेगा  जहाँ
 कि

 यह  तीनों
 चारों  नदियां  मसलन्  चेनाब  होकर  बहती  है  कौर  फायदा  पहुंचाती  मैं

 चाहता  हुं  कि  इस  किस्म  के  मामलात  भी  जोनल  कौंसिल के  सुपुर्द  होने  चाहियें  कौर  वें जो  भी  इनके

 सम्बन्ध में  फैसला  वह  सारी  चीजों  की  छान-बीन  करने  के  बाद  इसलिये  उनका  जो

 फैसला  होगा  वह  होगा सबको  मान्य  होने  की  तराशा  है  ।

 इस  राज्य  पुनर्गठन बिल  के  जरिये  धन  की  बचत  होने  वाली  है  जो  नई  स्टेट्स  बनने

 वाली  हैं  उनके  वजद  में  कराने  से  पांच  गवर्नर  कम  हो  दो  लेफटिनेंट कम  हो  तीन

 जुडिशियल  कमि दा नर्स  हट  जायेंगे  प्रौढ़  चार  हाईकोर्ट  बालिश  (  )  हो  जायेंगे  ।  इसके  भ्र ति रिक्त

 राज्य  प्रमख  का  पद  समाप्त  करने  के  लिये  जो  जनता  तीब्र  प्रान्दोलन  कर  रही  उस  राज्य  प्रमख  के

 सिस्टम को  भी  आपने  खत्म  कर  दिया  है  कौर  इस  तरह  भी  काफी  धन  की  बचत  की  है  ।  ६  पब्लिक

 सर्विस  कमीशन  सेवा  कम  हो  जायेंग े|

 मैं  पंजाब की  पेचीदा  समस्या  को  सफलतापूर्वक  योग्यतपूर्वक  सुलझाने  के  लिये  भ्रापको

 विद्वेष  तौर  पर  बधाई  देना  चाहता हूं  ।
 पंजाब

 का
 मसला

 बहुत  ही  उलझन  में  पड़ा  sar  था  बाडेन

 स्टेट  होने  की  वजह  से  पंजाब  का  सवाल  काफी  अहमियत  रखता  था  उसको  जिस  खूबसूरती  के  साथ

 हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  सुलझाया  उसके  लिये
 सारा  देश  उनका  श्राभारी  रहेगा

 ।
 भ्र भी  हमारे

 परिषद्  के  एक  भाई  कह  रहे  थे  कि  पंजाब  में  इससे  वायुमंडल  खराब  हो  गया  मैं  कहता  हूं

 कि  यह  बिलकुल  गलत  बात  है
 ।

 पंजाब  में  जितनी  पार्टीज  सोशलिस्ट  अकाली  पार्टी

 झर  ज  समाज  ails  जितनी  भी  पार्टियां  वे  समझती  हैं  कि  पंजाब  की  समस्या  को  ठीक  तरीके  से

 हल  किया गया  है
 a

 वह  पंजाब के  निवासियों  सनौर
 देश

 के  हित  में  है
 ।

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी

 समझता  हूं  कि  इसके  द्वारा  जो  दो  हिस्सों  में  एक  दूसरे  के  खिलाफ  मतभेद  चला  रहा  वह  खत्म हो

 गया  है  सारे  पंजाब  के  लोगों  में  एक  झ्रापसी  मेल  मिलाप  कौर  भाईचारे  का  वातावरण  पैदा  हो

 गया  है
 ।

 हमारे  ज्ञानी  करतार  सिंह  जो
 कि

 कभी  तक  यह  समझते  थे  कि  यह  मामला  हल  नहीं  हो  सकता

 भोर  यह  जुदा-जुदा होकर  वह  इसको  ठीक  श्र  माकूल  हल  कह  रहे  ce  भर  राज फिजा  यह
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 हो  गई  है  कि  मास्टर  तारा  सिंह  जगह-जगह  इस  बात  का  प्रचार  करते
 फिर

 रहे  हैं  कि
 सिक्ख  are

 हिन्दु

 भाई-भाई  हैं  ate  दोनों  को  मिल  कर  पंजाब  में  रहना  है  शौर  उनमें  प्रयास  में  भाई-भाई का  रिता है  कौर

 art  वे  उनके  दरमियान किसी  किस्म  की  लड़ाई-झगड़े  को  बर्दाश्त  नहीं  कर
 सकते

 |  मैं  समझता हूं

 कि  यह  शाराइकी  काबलियत का  ही  नतीजा
 था

 कि  आपनें
 इस  तरीके  से  पंजाब  के  पेचीदा  मसलें  को

 हल  कर  fear

 इसके  साथ  ही  आपने  अपनी  तस्वीरों  में  रीजनल  कमेटीज  समितियां  सेट  झप

 )  करने की  बात  कही  है  प्रौढ़  ्  उसका  नाम  पंजाब  रीजनल  कमेटीज  रखा
 में  चाहता  हूं

 fie  इसके  मुताल्लिक ज्ञानी  करतार  सिंह  ने  पंजाब  लेजिस्लेटिव  कौंसिल  में
 जो

 भ्र पने  विचार  प्रकट  किये

 उनके  ग्रतुसार  इनका  नाम  रीजनल  डेवलपमेंट  कमेटी  रख  देना  चाहिये
 |

 इनके  नाम  ईस्टनें  कौर
 वेस्टर्न

 डेवलपमेंट  कमेटी  होना  चाहिये
 ।

 ज्ञानी  करतार  सिंह  मे  इसके  मुताल्लिक यह  कहा  है  :

 सुझाव  कि  प्रादेशिक  समितियों
 को
 प्रादेशिक

 परिषदें  कहा  .  .
 मेरा  निवेदन है

 कि इन  समितियों  के  नामु  से  पृथकता  की  कोई  भावना  प्रकट  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 तथापि  जब  ये  प्रादेशिक  समितियां बनाई  तो  उन्हें  प्रदेश  का  नाम  सुझाने  का

 अ्रधिकार  देना  चाहिये  i  इस  बीच  में  हमारे  हिन्दू  atk  सिक्ख  भाई  एक  ऐसा

 उपयुक्त  नाम  ढूंढें  जो  सब को
 स्वीकार  हो  पी

 यह  बड़ी  खुशकिस्मती
 की

 बात  है  कि  वे  हिन्दुओं  ate  सिक्खों  के  दरिमयान  भ्रातुभाव  पैदा  कर

 रहे  हें  प्रौढ़  में  समझता  हुं  कि  रीजनल  डेवलपमेंट  कमेटियों के  पीछे  यही  भावना  काम  कर  रही  है  कि

 हिन्दुओं  कौर  सिक्खों  में  मेल-मिलाप  कायम  किया  जाय  कौर  जो  कोई  भी  उनके  बीच  मतभेद  विद्यमान

 इनके  जरिये  मिटाया  जाय  ate  ax  सिक्खों  में  भाई-भाई  का  सा  रिश्ता  कायम  हो  जाय  ।

 लेकिन इसके  साथ  ही  में  एक  बात  सामने  रखना  चाहता  x  र  वह  जो  पहाड़ी  एरियाज  हैं

 उनसे  ताल्लुक  रखती है
 ।  जो  हमारी  पहाड़ी  एरियाज  हैं  जिनमें  कांगड़ा

 पठानकोंट  तहस ल

 होशियारपुर की  मुकेरियां  सब  तहसील  उच्चा  श्र  पेप्सू  का  कंडाघाट  उनके  जो  भी  मामलात

 चाहे  खेती  चाहें  इरिगेशन  के  या  जंगलात  वह  सब  प्लेन  क्षेत्र  )  के  मामलात

 से  मुख्तलिफ हें  ।  नगर हकीकी  तौर पर  हिल  रिजर्व  को  saa

 करना  चाहते  जैसा  कि  भ्रापको  पंजाब  की  लेजिस्लेटिव  ऐसेम्बली उसने  भी  कहा

 है  कि  वह  हकीकी  तौर  पर  हिली  रिजर्व  को  डेवलप  करना  चाहती  तो  भ्रापको  इसके  लिये  एक

 रीजनल  कमेटी  कायम  करनी  चाहिये
 ।

 हिल्स  को  डेवलप  करने  का  यही  एक  वाजेह  तरीका  हो

 सकता है  ।

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए

 इस  वास्ते
 में  यह  चीज  आपके  सामने

 रखना  चाहता  हूं
 ।

 जो  हमारी  पंजाब  की  विधान  सभा

 के
 मेम्बरान

 उन
 इलाकों

 से  हैं  उन्होंने  भी गृह-मंत्री  महोदय को  एक  मेमोरेंडम  (  ज्ञापन )
 दिया

 हमारे  इलाके
 की

 जो  पब्लिक
 उसकी

 भी  यही  डिमांड है  ।  इसलिये  मुझे  उम्मीद है  कि  हमारे

 गह  मंत्री  जी  इस  डिमांड  पर  लाजिमी  तौर  पर  ध्यान  देंगे  शर  पंजाब  के  लिये  एक  तीसरी  रीजनल  कमेटी

 भी  रखेंग े।

 इसके  भ्र लावा में  थ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ने  जो  पहले  बिल  भेजा था  हमारे  यहां

 की  विधान  सभा  को  उसमें  ्  लिखा था  :

 | है ह श्रन्त  में  हिमाचल  प्रदेश  को  प॑  जब  में  मिलाया  जायेगा  4.0
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 [  at  हेम  राज  ]

 यानी  किसी
 न

 किसी  समय  हिमाचल  प्रदेश  पंजाब  के  साथ  शामिल हो  जायेगा  |  हिमाचल  प्रदेश  की

 जनता  में  भय  काम  कर  रहा  है  वह  यह  है  कि  aa  वह  पंजाब  के  साथ  शामिल  हो  गये  तो  जो  उनके

 हुकूक हूं  पंजाब  के  लोग  गासिब  हो  जायेंगे  प्रौढ़  उनको  हड़प  कर  जायेंगे  |  उनके  दिलों  के  अन्दर  शीराज़  यह

 डर  काफी  समाया  gate  लेकिन  पहाड़ी  रीजन  बना  दी  जाय  तो  उन  लोगों  का  डर  कम  हो

 जायेगा  कौर  में  नहीं  समझता  कि
 जो

 हिमाचल  प्रदेश  के  लोग  हैं  वे  बहुत  दिनों  तक  श्रपने को  पंजाब  से

 भ्र लग  रखेंगे
 ।

 जो  तीसरी  रीजनल  कमेटी  होगी  उसमें  वह  शामिल  हो  जायेंगे  ।  मैंनें  कई  दफा उन

 भाइयों से  बातचीत  करने  की  कोशिश  की  उनका  यह  खयाल है  कि  तीसरी  रीजनल  कमेटी  बन

 जाने
 पर  वह  उसमें  शामिल हो  जायेंगे  तो

 कोई  असर उनके  हुकूक  पर  नहीं  पड़ेगा |

 एक  श्र चीज  इस  बिल  के  रखी  गई  है  वह  यह  है  कि  दो  या  तीन  स्टेट्स  के  लिये  एक

 हाईकोट हो
 सकेगा

 |  जहां  तक  पंजाब  भ्रौर  पेप्सू  के  हाईकोर्ट स  का  ताल्लुक वहां  पर  आपने यह
 चीज

 नहीं  रखी  कीजो  पेप्सू  हाईकोट  के  जजेज  होंगे  उनको  पंजाब  के  हाईकोर्ट  में  जज्ब कर  लिया

 जायेगा  ।
 मेँ  चाहता g  कि  पेप्सू  जो  कि

 wa  तक  एक  अलग  स्टेट  रही  कौर  जिसने  इतनी कुर्बानी की

 है
 कि

 वह  पंजाब  a  alae  हो  रही है  तो  उसके  जजेज  को  मौका  देना  चाहिये कि  वह  पंजाब  हाईकोट

 के  अन्दर  जज्ब  किये  जा  सकें  ।  जैसे  श्राप  ने  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  बारे  में  एक  प्राविजन  )

 किया  है  धारा  ११०  में  कि  जो  पेप्सू  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  मेम्बर  होंगे  वह  पंजाब  पब्लिक  सर्विस

 कमीशन  के  मेम्बर  बन  इसी  तरह  से  इस  मामले  में  भी  श्राप  को  करना  चाहिये  था  ।  लेकिन  आपने

 हाई  कोर्स  के  मामले  में  कोई  इस  किस्म  का  प्राविजन  नहीं  रखा  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का

 प्राचीन  इसमें  तभी  से  कर  दिया  जाय  |

 aa जो  जोनल  कौंसिल  रखी  हैं  उसमें  यह  प्राविजन  किया  जाय  कि  अराल  इंडिया  स्विस

 के  कमंचारी  जोनल  कौंसिल  की  स्टेट्स  में  कहीं पर  भी  जा  सकेंगे  ताकि  हमारे  दरमियान  जो

 करप्शन  राज  चलता  है  या  फेवर्टिज्म  चलता  वह  खत्म  हो  सके
 |

 में  समझता हूं  कि

 ५  ऐसा  करने  से  हमारे  ऐडमिनिस्ट्रेशन  मे ंजो  खराबियां  राज  पेदा  हो  गई  हैं  वह  दूर

 हो  जायेंगी  ।

 में  रख  एक  बात  श्रमिक  सामने  रखना  चाहता  प्रौढ़  वह  यह  है  कि  पंजाबी  रीजन में  भाषा

 के  सम्बन्ध में  एक  विषमता  चलती  रही  है  ।  इस  हद  तक  तो  दीगर  बात  हुई  कि  कोई  भी  लड़का जो

 दसवीं  पास  उसको  लाजिमी  तौर  पर  दसवीं  जमात  में  दो  भाषाओं  में  इम्तहान  देना  पड़ेगा  ।

 एक  पंजाबी  में  श्र  दूसरा  हिन्दी  में  ।  इस  तरह  से  में  समझता  हूं  कि  पहले  भाषा  के  सम्बन्ध  में  जो

 मता  थी  वह  दूर  हो  लेकिन  एक  बात  का  झगड़ा  जो  हिन्दु्ोों  के  दरमियान  चल  रहा  है  श्र

 जिसकी वहज  से  पंजाबी  रीजन में  एक  नाराजगी  पाई  जाती  वह  यह  है  कि  हर  आदमी
 को

 मजबूर

 किया  जाय  far  अगर  कोई  पंजाबी  रीजन  में  रहता  है  कौर  वह  हिन्दी  जानते  हुए  हिन्दी  में  दखंवास्त

 देना  चाहता &  किसी  भ्र दा लत  तो  वह  गुरुमुखी में  दे  ।  अगर उनको उन  को  इस  हद  तक  छूट  दे  दी  जाय  कि

 अदालतों में  वह  हिन्दी  में  दरख्वास्त  देना  चाहें  तो  उनको  मजबूर  न  किया  जायेगा  कि  वह  गुरुमुखी  में

 तो  में  समझता हुं
 कि  जो  बहुत  सारी  चविषमतायें  हैं  सनौर  हिंदियों के  दिल  में  यह  खयाल  पेदा हो हो

 गया  है  कि  उनके  ऊपर  कोई  चीज  sat  जा  रही  वह  खत्म  हो  जायेगा  कौर  प्रेम  का  वायुमंडल

 जो  अनाज  पैदा  हो  गया  वह  बढ़ता  जायेगा  ।  जितनी  भी  मुख्तलिफ  पार्टियां  सबने  इसका  समर्थन

 किया है  |

 इन  शब्दों  के  साथ
 जो

 बिल  यहां  पेश  gar  है  उसके  लिये  में  श्री  पंत  जी  को  मुबारकबाद  देता  हूं

 शर  इसको  सपोर्ट  करता  हूं  ।
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 श्री  मैथ्यू  )  :  मेरे  मित्र  श्री  वल्लाह  रास  ने  पहले  के  एक  प्रस्ताव--केरल  कौर  मद्रास

 राज्यों  के वितीय--की  are  निर्देश  किया  है  ।  यद्यपि  वर्तमान  विधेयक  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं

 फिर भी  उन्होंने  इस  प्रस्ताव पर  आपत्ति  करना  उचित  समझा ।  में  नहीं  समझा
 कि

 उन्होंने

 किस  आधार  पर  की  क्योंकि  यदि  यह  बड़ा  राज्य  बन  भी  तो  केरल  के  लोगों  की  संख्या  इसमें

 कम  होगी  और  मद्रास  राज्य  के  तामील  लोगों  को  जो  कि  बहुसंख्यक  कोई  शंका  नहीं  होनी  चाहिये  |

 इस  शंका  को  निराधार  समझते  में  कहना  चाहता  हूं
 कि

 ऐसे  विलय  के  स्पष्ट  राजनैतिक
 प्रौढ़

 आधिक

 लाभ  होंगें  ।  श्री  राजगोपालाचारी  नें  कौर  मद्रास  राज्य  के  वित्त  मंत्री  ने  इस  विलय  के  लाभों
 की  कौर

 ध्यान  दिलाया  है  प्रौर  इसका  समर्थन  किया  है
 ।

 मैं  भी  उनके  साथ  श्राव्य  करता  हूं  कि  भविष्य  में  इस  प्रस्ताव

 पर  ga:  विचार  किया  जायेगा  |

 मेरे  मित्र  श्री  वल्लाथरास  ने  देवीकुलम  भ्र  पीरमेद्र  के  प्रशन  का
 भी

 उल्लेख  किया
 में

 न
 समझा

 था  कि  इस  मामलें को  अन्तिम  रूप  से  निपटा  दिया  गया  है  ।  जैसा  कि  एक  मंत्री  ने  यहां  दक्षिणी

 ताल्लुक़ात
 को

 हटा  देना  त्रावणकोर-कोचीन या  केरल  का  पांव  काट  देने  के  बराबर  है
 ।

 यदि

 कुलम  श्र  पीरमेद्र को  उस  राज्य  से  निकाल  दिया  तो  यह  उसका  सिर  काटने  के  बराबर  होगा
 |

 तथापि  इस  समय  ऐसा  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  इसलिये  त्रावनकोर-कोचीने  के  दक्षिणी  ताल्लुक़ात

 का  फिर  से  उठाना  ठीक  नहीं  होगा  |  जो  बातें  तय  हो  चुकी  हैं  कौर  वाद-विवाद  के  बाद  जो  निर्णय

 कर  लिये  गये  हमें  उन्हें  स्वीकार  करना  चाहिये  |  इसलिये  विंमान  स्थिति  में  विधेयक  के  प्रस्तावों

 को  युक्तियुक्त  समझते  इसे  data  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 रामचन्द्र रेडडी
 :  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  में  गृह-कार्य  मंत्री

 प्रधान  मंत्री  को  उनकी  राजनैतिक  सूझबूझ  प्रौढे  साहस  पर  बधाई  देता  हुं
 ।  उन्होंने राज्य  पुनर्गठन  की

 समस्या
 को  बहुत  सफलतापूर्वक  सुलझाया  है  ।  प्रादेशिक  निकाय  बना  कर  उन्होंने  राज्यों  में  पारस्परिक

 झगड़ों  की  संभावना को  समाप्त  कर  दिया है  ।  इन  निकायों  में  सम्बन्धित  राज्य  विचार  विनिमय के  बाद

 अपने  मतभेदों  को  दूर  कर  सकेंगे  |

 आंध्र  राज्य  तेलंगाना  प्रौर  गाध  के  झगड़ों  के  निर्णय  की  सराहना की  है  किन्तु  उसने

 बेल्लारी
 जिले  के  तीन  ताल्लुक़ात  अर्थात्  सिप्पा

 प्रौढ़
 होसपेट  के  बारे  में  असंतोष  प्रकट  किया

 राज्य
 पुनर्गठन  आयोग  ने  इन  तीन  ताल्लुक़ात  को  आंध्र  राज्य  में

 सम्मिलित
 किये  जानें

 की  सिफारिश

 की
 है

 ।  यदि  भाषावार  प्रांतों  के  सिद्धांतों  का  अनुसरण  किया
 तो

 यदि  बेल्लारी  इरादी  मैसूर
 को

 दिये  तो  कोलार  त्राण  को  मिलना  चाहिये  ।  इन  परिस्थितियों  में  में  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 इस  मामले पर
 फिर

 से  विचार  किया  जाये  और  बेल्लारी  कौर  भ्रमण  दो  भ्रच्छे
 प्रशासन

 के

 हेतु
 और

 रायलासीमा  के  विकास  के  हेतु  आंध्र  राज्य
 को

 दिये  जायें
 |

 महोदय
 :

 श्राप  झपना  भाषण
 कल

 जारी  रख  सकते हैं  |

 इसके  ग्  लोक-सभा  २४  PERS  के  साढ़े  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 क  क

 मूल  अंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  २३  ZENE | ]

 पीठ

 कार्य-मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  १६०४-०८

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन स्वीकृत  ।

 निधम  8&2  के  प्रथम  परन्तु  के  निलम्बन  के  बारे  मेँ  प्रस्ताव  २६०५-१७

 गृह-कार्य  मंत्री  जी०  बी०  ने  प्रस्ताव  किया  कि  प्रक्रिया

 नियम के  नियम  &X  के
 प्रथम  परन्तुक

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  को

 संयुक्त  समिति
 को

 सौंपे
 जाने

 के  प्रस्ताव  पर  लागू
 होने  से  निलम्बित

 किया

 जाये  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  द्वि  ।

 ह  समिति  को  विधेयक  सौंपने  का  प्रस्ताव  २६१७-५९

 गह-किये  जी०  बी ०  ने  प्रस्ताव  किया  कि  राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक  cate  समिति  को  सौंपा  जाये  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हई  ।

 २४  १९४५६  के  लिये

 संयुक्त  समिति  को  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  सौंपे  जाने  के  प्रस्ताव  पर  करो

 विचार

 २६६०
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